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 yi

 गम्रध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बाद  से  जब  कभी  किसी  सदस्य  द्वारा  शपथ  ली  जानी  हो  तो  सचिव

 सभा  में  urate  सदस्य  का  उनका  निर्वाचन  क्षेत्र  तथा  जिनके  स्थान  पर  वह  wat  हों
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 श्री  वडेपलली  काशी  राम  बांध  प्रदेश  में  नलगोंडा  से  are  हैं  ale  वे  श्री  देवन पत् ली  राजैया  के

 स्थान पर  चुने  गये  हैं  ।

 इसके  बाद  से  यही  प्रथा  रहेगी  |

 बाण

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 गंगा-प्रह्मपुत्र  जलसा

 Le |

 2
 ‘al ी  राम  कृष्ण  गीत

 पक  ६६८.
 सरज  पांडेय

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २६  ERO  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  १४६३  के

 उतर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  करवा  करेंगे  कि  कया  गंगा-ब्रह्मपुत्र  जल मागं  को  राष्ट्रीय  जलमागं

 घोषित  करने  के  बारे  प्राक्कलन  समिति  को  godt  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिश  पर  सरकार

 ने  इस  ara  फंसना  कर  लिया  है  ?

 परिहत  तथा  पं  बार  संचालक  में  राज्य-मंत्रों  राज  जी  यह  निश्चय

 किया  गया
 है  कि  प्रभो  ग  गा-ज हा  पुत्र  जलमार्ग  को  राष्ट्रीय  जल मागं  घोषित  न  किया  जाये  ।

 ह  te
 राम

 कृष्ण  गुप्त
 :  यह  निर्णय  करने के  क्या  कारण  हैं  ?

 pa  अंग्रेजी  x

 २९८१

 1698  (Ai)  LSD



 qeay  मौखिक  उत्तर  १९  १९६०

 राज  बहादुर :  श्री  गोखले  की  अध्यक्षता में  ष्चै न्तिदशी य  जल  परिवहन  afi मिति की

 रियों  के  भ्रनुसार  ही  हमने  निर्णय  किया  है  ।

 राम  कृष्ण  गुप्त
 :  इस  समय  इस  जल मागं  का  लगभग  कितना  भाग  यातायात के  काम

 में  लाया  जाता  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  कलकता  से  डिब्रूगढ़  तक
 का

 फासला  लगभग  ६००--  ७००  मील है

 डा०  राम  सुलग  सिह  यह  जल मागं  बक्सर  से  डिब्रूगढ़  तक  है  ।  इसको  राष्ट्रीय  जमा गें
 न  मानने के  निर्णय से  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 श्री  राज  जहां  तक  प्रभाव  का  संबंध  इसका  we  यह  नहीं  इसकी  देख भा
 झादि

 के  काम  में  किसी
 प्रकार

 की  कमी  झ
 जायेगी

 |  तथ्य यह  है  कि  सं  रक्षण  तथा  अग्रिम  परिवेश  न

 के  लिये  हमसे  जो  कुछ  सहायता बन  पड़ी  हम  देते रहे  हैं  प्रौढ़ मझे  विश्वास है  कि  जितना  घन

 हमारे पास  उपलब्ध  उससे  हम  भ्रमित  से  aly  काम  करते  रहेंगे  ।

 कारीगरों  के  लिये  झप्पान  भ्रमण

 ae  fu
 भक्त  दर्शन

 शमी  हेम  राज

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  ५  १९६०  के  तारांकित  yer

 ve  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  का  रीगरों  के  अध्ययन  WaT  संगठित  करने के

 के  बारे में  क्या  निर्णय किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  म्०  स०  तीसरी  योजना  में

 करने  के  लिये  स्कीम  तयार  कर  ली  गई  प्रौढ़  यह  चर्चाधीन है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  श्रीमन् इस इस इस  स्कीम  की  मोटी  रूप  रेखा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास तथा  सहकार  मंत्री  सु०  इस  योजना का  उद्देश्य  य  कि

 गांव  के  उन्नतियों  कारीगर  सम्पूर्ण  खंड  में  अपने  साथियों  द्वारा  किये  गये  काम  को  देख  सक  इसी

 प्रकार  बंड  के  उन्नतिशील  कर्मचारी  जिले  के  सर्वोत्तम  काम  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  का

 अवसर  प्राप्त कर  जिले से  राज्य  राज्य  से  देश  में  ब्रोकर  wear  में  देश  से  सम्पूर्ण  विषव में  ।

 श्री  भक्त  देत  इस  भ्रमण  में  जो  खर्चा  होगा  क्या  वह  कारीगरों  को  देना  होगा

 या  सरकार  उस  में  हिस्सा  बं  जायंगी  ?

 श्री  न ०  ला०  त्रिवेदी  :  में  पह  जानना  चाहता  हं  कि  इस  योजना  के  लिय  तभी  य  पंचवर्षीय  योजन

 में  क्या  धनराशि  मकर र  की  गई  है  घौर यह  काम  कब  से  प्रारम्भ हो  सकेगा
 /

 श्री  go  कु०  डे  :  तृतीय  योजना  काल
 के

 लियें  यह
 कार्यक्रम  बनाया  गया

 है
 ।  द्वितीय  योजना

 में  कारीगरों के  लिये  हमने  यह  कार्यक्रम  चालू  नहीं  किया  है  ।  जसा  कि  माननीय  सदस्य  को  जत है

 हमने  भारत  दर्शन की  योजना  चालू  की  थी  कौर  उसमें  अत्यधिक  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  हम

 उस  योजना को  ग्राम  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  भी  चलाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ;

 थ्री  हेमराज  :  क्या  इन  कारीगरों  को  अपनी  शिल्पकारों  का  कुछ  शौर  प्रशिक्षण  भी  दिया

 जायेगा  ?

 tat qo  कु० ड  वह  कार्यक्रम भी  साथ  साथ  चलाया जा  रहा  है  ।

 मल  ग्र ग्रेजी
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 थी  बामानी  :  क्या  राज्य  सरकार व्यय  वहन  करेंगी  हवा  सारा  व्यय  केन्द्र  द्वारा  ही  किया

 जायगा !

 शोमू सु०  कु० ड डे  :  सामुदायिक  विकास
 न्तगंत  लगभग  सभी  योजनाश्रों  में

 राज्य  केन्द्र  का  साथ  देते हैं  ।

 श्री  चे०  to  पट्टाभिरामन  :  क्या  उनके  साथ  दुभाषिया भी  होंगे  ताकि  वे  एक  दूसरे  की

 भाषा  समझ  सके  ?

 फटी  सुकून
 ०  हां ।

 भो  रंगा  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  इन  कारीगरों
 की

 संख्या  कया  है

 सपवा क्या वह इस कया  वह  इस  जानकारी को  प्राप्त  करने के  लिये  जनगणना
 संबंधी  कार्यों की  सहायता  लेना

 चाहती है

 फ  सु०  कु०  डे :  मुझे  पूरा  विश्वास  हैकि
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 को  इस  बात  का  अनुमान

 होगा  कि  इस  समय  कितने  कारीगर  हैं
 हैं

 प्रौढ़ यह  ठीक  है  कि  जनगणना के  हमें  गौर  भी

 ठीक  तरह  से  मालम  हो  जायेगा  |

 Tat  दो०  Fo  प्रत्येक  गांव  में  विभिन्न  प्रकार  के  कारीगर हैं  ।  क्या  इन  '  विभिन्न

 प्रकार  कारीगरों  के  लिये  कोई  प्राथमिकता  निर्धारित  कर  दी  गई  है  अथवा  उन्हें  बेतरतीब

 लिया  जायेगा
 ?

 tat  सु०  कु  डे  :  यह  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  हमने  प्रभी  इस  सीमा  तक  योजना

 at  बनाई है

 पड़ा०  राम  सुभग  सिंह  :  विश्व  क़षि  मेला  कें  अवसर  पर  हजारों  प्रगतिशील  किसान  दिल्ली

 मेला  देखने  नहीं  ग्रा  सके  ।  इस  वर्ष  भोपाल  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  भारत  कृषक  जिसके

 तत्वावधान  में  उन  दलों  संगठन  किया  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।  क्या  उन्नति

 दील  कारीगरों  के  दल  संगठित  करते  समय  तथा  उनका  चुनाव  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान

 रखा  जायेगा  कि  बाद  को  कोई  भ्र  पदा  नहों  ?

 थी  सु०  कु०  डे  :  में  नहीं  में  स्वयं  इस  प्रश्न  को  नहीं  समझ  पाता  क्योंकि
 हम  कारीगरों

 के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  भी  जबकि  किसन  भारत  दर्शन  के  लिये  भेजे  गये  तो  खंड
 विकास  समिति

 ने  ही  उनका  चुनाव  किया  था शार  दूसरे  किसी  संगठन  का  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 गड़ा०  राम  gan  सिंह  :  यह  भ्रम तो  aaa  स्वयं  पैदा  किया

 faery  महोदय  :  भारतीय  सदस्य  खड़े  होकर  प्रदान  पूछें  ।

 Path  रंगा  प्रश्न
 के

 दूसरे  भाग  क  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  कया  भारत  दर्शन  के  लिये  कारी
 गरो  का  चुनाव  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायगा  कि  ठीक  ग्रामीण ही  चने  जायें  ?

 पथी Go  कुछ  डे  :  में  बता  चुका  हूं  कि  यह  चुनाव  खंड  पंचायत  समिति  तथा  अन्य  समितियों

 द्वारा  किया  waar  ।  वे  बहुत  ही  जिम्मेदार  लोग  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 डा०  रास  gum  सिह  :  माननीय  मंत्री ने  कहा
 कि

 वे  इस  प्रश्न से  भ्रम  में  पड़  गये  ।  उन्होंने

 भोपाल  में  क्या  वक्तव्य  दिया  था  ?

 महोदय  :  उनका  कहना  यह  है  कि  यह  प्रम  तब  पैदा  होता  है  जबकि  माननीय  सदस्य

 कृषि  मेले  की  सफलता  की  बात  को  लेकर  तथा  वहां  के  लिये  किसानों  के  चुनाव  की  बात  को  लेकर

 यह  प्रश्न  पूछते  हैं
 ।

 वे  पहले से  क्यों  सोचते  हैं  कि  यहां  भी  असफलता  होगी  ?

 श्री  त्यागी  :  इसके  लिये  पांचों  वर्षों  के  लिये  कुल  कितना  धन  नियत  किया  गया  है  ?

 श्री  सु०  कु०  हमने  पूरी  अवधि
 के

 लिये  मोटे  तौर  से  २०
 लाख

 सप्रे  की  योजना बनाई  है
 किन्तु  हम  इतना  प्राप्त  नहीं  कर  संकते  हैं  ।

 श्री  त्यागी
 :  क्या  २०  लाख  रुपये  बर्बाद  करने  से  पूर्व  सरकार  संसद  की  राय  लेगी  ?  क्या  उसने

 प्राक्कलन  समिति  था  अन्य  किसी
 से  सलाह  ली  है  क्योंकि  इन  तंगी  के  दिनों  में  इन

 क्रमों  के  लिये  तीस  are  रुपये  बहुत  अधिक  हैं
 ?

 1६.1]  सु०  कु०  डे  परामर्शदात्री  समिति  में  दोनों  सदनों  के  १२०  माननीय  सदस्य  हैं  ।  ग्रोवर  उन

 सदस्यों  की  स्वीकृति  के  बिना  सामुदायिक  विकास  कां  क्रम  के  arte  कोई  भी  महत्वपूर्ण  निरण

 नहीं  किया  जाता  है  ।

 श्री  त्यागी  :  बीस  लाख  रुपये  बहुत  अधिक  हैं--यह  करदाताश्ों  का  धन  है  ।

 foreman  सहोदय  :  गांधी  |  जहां  तक  इस  प्रकार  की  नई  सेवाओं  का  संबंध
 सभा  प्रपने

 विचार  व्यक्त  कर  सकेगी  ।  यदि  यह  एक  छोटा  मामला  तो  कोई  बात  नहीं  है  माननीय  सदस्य

 यह  चाहते  हैं  कि  सभी  भागों  से  कारीगर  लागे  जायें  अ्रौर  उन्हें  चारों  रोक  घुमाया  उनको  केवल

 इससे  ग्रा पत्ति  है  fe  इतना  ares  खर्च  क्यों  किया  रहा  है  |  यदि  यह  आवश्यक  तो  व्यय  किया

 जा  सकेगा  ।  यदि  सिकंदर  कोई  मामला  यहां  प्रस्तुत  नहीं  करती  ate  जैसे  ही  किसी  मननीय  सदस्य

 को  यह  मालूम  होता  है  कि  यह  किया  जा  रहा  तो  उसे  उस  मामले  कों  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने

 में  कौन  रोकता  है  ?  प्रश्न  काल  को  इस  काम  में  लाने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 पैनी  त्यागी  :  क्या  सरकार ने  २०  लाख  पये की  इस  रकम को  बर्बाद  करने के  बजाय  इतने

 धन से  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की  किसी  वैकल्पिक  योजना  पर  विचार  किया

 tat  ब्०  सु०  मति  २०  लाख  रुपये  में  कोई  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 द्वितीय  यह  तृतीय  पंचवर्षीय  में
 सम्मिलित  की  जायेंगी  कौर  तृतीय  पंचवर्यीय

 योजना  पर  सभा  में  विचार  किया  ही  जायेगा  ।  जश्न  संसद  उसे  पास  कर  देगी  तब  यह  प्रारम्भ  की

 जायेंगी  ।

 महोदय  :  इस  बीच  में  सरकार  सभा  के  समक्ष  उन  सभी  योजन  को  रख  दे  जिन  पर

 माननीय  विशेष  रूप  से  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।  यदि  सरकार  war  नहीं  करती  तो  जेसे  ही

 किसी  मननीय  सदस्य  को  यह  पता  चले  कि  यह  योजना  art  वाली  रोजगार  वे  उस  ada  में  कुछ

 कहना  चाहते  तो  मुझे  अल्प  काल  के  लिये  उस  चर्चा  की  अ्रनुमति  देने  में  कोई  भी  are

 नहीं  होगी  ।
 निनामा धि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 arabada:  सम्बन्धी  विधान

 +

 श्री  विद्याचरण शुक्ल  :
 1६७०.

 {  श्री  रामकृष्ण गुप्त  :

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १९  १६०  के  तारांकित  wea  संख्या  ५५८  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पर्यटकों  के  साथ  यात्रा  श्रमण

 शिकार  मार्ग  दशकों  गौर  होटल  वालों  के  व्यवहार  को  अनुशासित  करने

 के  लिये  प्रस्तावित  विवान  को  अन्तिम रूप  देने  के  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  पर्यटकों  के  साथ  यात्रा

 श्रमण  शिकार  श्रभिकर्ताय्ं  ,  मार्ग  दर्शकों  कौर  होटल  वालों  के  व्यवहार

 को  अनुशासित  करने  के  लिये  प्रस्तावित  विधान  के  बारे  में  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न

 मंत्रालयों  के  परामर्श  से  तैयार  की  गई  प्रभी  अन्तिम  रूप  से  तय  की  जानी  हैं  ।  क्योंकि  पर्यटन

 की  समस्या  कई  राज्य  सरकारों  तथा  यात्रा  व्यापार  से  संबंधित  है  एक  अखिल

 भारतीय विधान  बनाने  में  निश्चित रूप  से  समय  लगेगा  ॥

 विद्याचरण  awe:  क्या  सरकार
 को

 समय-समय  उन  कठिनाइयों  के  बारे  में  विभिन्न

 शिकायतें मिलती  हैं  जोकि  पर्यटक  तथा  यात्रा  अ्रभिकर्ता  राज्य  स्तर  पर  सहते  हैं  कौर  यदि  तो

 भविष्य में  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने के  लिये  क्या  सरकार  कोई  संगठन  बनाने  की

 सोच  रही  है  ?

 fat  राज  बहादुर  :
 पेंशन  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  मुकाबले  में  कुछ  पर्यटकों  को  जिन

 नाइयों  का  अनुभव  करना  पड़ता  है  उनके  बारे  में  हमें  समय-समय पर  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  होटल

 शिकार  यात्रा  व्यापार  शादी  संबंधित  बातों क़ो  विनियमित  करने  की  दुष्टि

 से  यह  विधान  बनाने  का  विचार  है  ।  हमें  आशा  है  कि  इस  विधान  के  श्रघिनियमन के  च्

 हम  वह  सम्पकं  स्थापित  कर  सकेंगे  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  ।

 महोदय  :  क्या  उसमें  सहायता  देने  के  लिये  कोई  समितियां हैं  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जी
 हां

 ।
 सरकारी  समितियां  हैं  सनौर  व्यापार

 की
 समितियां  अथवा  विभिन्न

 संघ भी  हैं  ।  यात्रा  अभिकर्त्ता त्रों  का  एक  अखिल  भारतीय  यात्रा  अभिकर्ता  संघ

 होटल  वालों  का  भ्रमित  भारतीय  होटल  तथा  जलपान गृह  संघ  ah  शिकार  अ्भिकर्ताद्रों

 को  भी  झपना  संघ  है
 ।  इन  विभिन्न  विभागों  के  बीच  पर्यटक  विकास  तथा  क्षेत्रीय

 पर्यटक  मंत्रणा  समिति  द्वारा  पूरा  सम्पर्क  रखा  जा  रहा है  ।

 furor  महोदय
 :  इन  संघों  को  मान्यता पदान  करने  वाले  माननीय  मंत्री  यदि  उन  संघों  से

 यह  करें  कि  वे  संसद्  सदस्यों  को  संघों  का  अवैतनिक  सदस्य  बना  लें  जिससे  वे  समय-समय

 पर  यह  जान  सकें  कि  क्या  हो  रहा  उनकी  बैठकों  की  सूचनायें  प्राप्त कर  सकें  सनौर  उन्हें
 मित कर  सकें  तो  ये  प्रश्न  ही  पैदा न  हों  ।  ये  बातें  तभी  पूछी  जाती  हैं  क्योंकि  माननीय  सदस्यों  को

 उनको  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  राज  बहादुर
 :

 वे
 पयंटक

 विकास  परिषद्  के  सदस्य  हैं
 ।

 हम  भी  समय  समय  पर  सभा

 में  प्रश्नों के  उत्तर  देते  रहे  हैं  ।

 हम  afore  afafaat,  समितियों

 क्षेत्रीय  मंत्रणा  समितियों

 गंभीर  माक
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 तथा  पर्यटक  विकास  परि  दू  को  पूरी  पूरी  जानकारी  देते  रहे  हैं  जहां तक  इस  विभाग  का  संबंघ

 है  हमन  कोई  कसर  नहीं  उठा  रखी  है  क्यों  कि  पर्यटन  विशेष  रूप से  प्रचार पर  निर्भर  है  यदि  इसकी

 सहायता  करने  वाली  विभिन्न  संगठनो  को  प्रचार  की  सहायता  नहीं  दी  जा  सकती  6  it  उसका

 नाम  गिरेगा  ।  जागरूक हैं
 अपर  मैं  यह  श्रीनिवासन  दे  हं  कि  ऐसा  कोई  सन्देह

 नहीं  होना  चाहिये  कि  हम  उन्हें  ठीक  जानक  री  नहीं  दे  रहे
 हैं  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  इस  प्रस्तावित  विधान  द्वारा  मर्ग दर् कों  यात्रा  ग्रभिकर्त  प्रो

 द्वारा  ली  जाने  वालो  फीस  भी  विनियमित  की  जायेगी  ?

 1.0  राज  बहादुर  :  होटल  aaa  जलपानगुृह  द्वारा  कितना  लेना  चाहिये  प्रबन्ध  तो

 शायद  न  हो  सके  किन्तु  स्टार  सिस्टमਂ  नास  से  प्रसिद्ध  एक  प्रणाली  पर  चल  रहे  हैं  ।  इस  प्रणाली

 के श्रनशार  होटलों  का  उनके  उनके  ढारा  दी  जाने  वाली  सुविधाघरों  प्राणी  के  अधार

 पर  मोटे  तौर  पर  वर्गीकरण  कर  दिया  जाता  है  ।

 श्री  विद्याचरण  शबल  :  इस  विषय  की  महत्ता  को  देखते  st  क्या  वर्तमान  लोक  सभा  की

 अवधि  में  इस  विधान  को  प्रस्तुत  करने  की  कोई  आते  ?

 शी  राज  बहादुर  में  बहुत  हुं  कि  प्रस्तावित  विधान
 वर्त  मन  लोक-सभा  की  wafer

 में  ही  ज्ञ  जाये  क्योंकि  मेरी  कार्यावधि  वर्तमान  लोक-सभा  के  aq  तक  ही  है  ।

 सेठ  प्रचलन  सिह  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  ट्रस्ट  एजेंट्स  को

 टैनिंग  देन  का  कोई  इंतजाम  का  गया  है  ?

 श्री  राजबहादुर  :  जी  टूरिस्ट  एजेंसी  को  ट्रेनिंग  देने  की  व्यवस्था  है  कौर  उसके  लिये

 समय  समय  पर  दक्षिण  शिविर  श्र  दस गी  सुविधायें  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 श्री  तंगदिली  इस  अभिकरण  का  यात्रा  झ्रभिकर्त्ताथ्रों  पर  क्या  नियंत्रण  है
 ?  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  ये  यात्रा  अभिकर्ता  पर्यटकों  को  का  '  लाकर  देते  हैं  जो  लाइसेंस  शुदा  नहीं  होतीं  जसा  कि

 मदुराई के  फ्रेडरिक  मार्च  के  साथ  हुमा  ।
 उस

 मामले
 में  यात्रा  ग्रहणकर्ता जो

 कार  लाया  उसे

 टैक्सी  के  रूप  में  चलने  क  लाइसेंस  प्राप्त  नही  था  |  इसलिये  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  यात्रा

 श्रभिकर्ताश्रों  पर  अपक  क्यो  नियंत्रण है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  हम  विधान  बनाने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  इस  व्यापार

 के  नियंत्रण  तथा  विनियमन के  लिये  कोई  उपाय  निकालने  के  लिये  इस  विधान  की  आवश्यकता

 है  ।  मेरे  विचार में  माननीय  सदस्य ने  उसी  प्रसंग  में  यह  प्रश्न  पूछा  है
 |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मान सनीय  मंत्री जी  के  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि  ऐसा  अधिनियम  बनने

 में  कभी  कॉफ़ी  समय  लगेगा  ।  क्या  इस  बीच  में  एक्ज़क्यूटिव  mst  के  द्वारा  यह  व्यवस्था

 की  ये  शिकायतें  दूर  की  जा  सके
 ?

 भी  राज  बहादुर  :  प्रशासनिक  आदेशों  शौर  ्ाज्ञाशा  द्वारा  अब  भी  ऐसी  व्यवस्था

 की  जाती  हैश्नौर में  समझता  हूं  कि  जब  कभी  उनकी  आवश्यकता होगी  ,
 और

 भी रादेश  दिये

 जा  |

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 हर बाती  :  जब  तक  यह  विधेयक  सभा  में  प्रस्तुत  नहीं

 समय  तक  के  लिये  क्या  सरकार  उन  यात्रा  प्राधिकरणों  की  गतिविधियों  को

 गोफने  के  लिये  कोई  उपाय  करने  का  विचार  >  जिन  का  मुख्य  काम  जाली  पार  पत्र
 बनाना

 शी  राज  बहादुर :  यह
 भिन्न  प्रश्न है  मुझे  उसका  उत्तर  देने  को  जरूरत

 नहीं  है  ।  जहां  तक  विधान  का  संबंध  है  हम  दो  तरह  केआग  रहे  प्रथमतः

 इन  संगठनों  के  जिनका  मै  ने  एक  पूर्व  wea  के  उत्तर
 में

 प्रभी  लेख  किया  कौर

 दूसर  कार्यकारिणी  के  झागों  द्वारा  जिनका  उल्लेख  मेने  श्री  भक्त
 a  के  प्रश्न

 के
 उत्तर

 में  हिन्दी में  कहा  ।

 दी  बं+  व्हा-छह  मानो  मंत्री ने  कहा  था  कि  यात्रा  भ्रभिकर्ताश्ों  तथा  अन्य
 a.

 उ्भिकर्ताश्रों  के  संघ  हैं  ।  क्या  मानदंडों  बौर  कमी दान  एजेन्टों  के  भी  संघ  हैं  तथा  इन

 विनियमों  द्वारा  उन  हा  नियंत्रण  क्रिस  प्रकार  किया  जाता  ?

 tat  राज  बहादर  :  मागं  दर्शकों  के
 भी

 मेरे  विचार  में  कुछ  संघ
 हैं  किन्तु मुझे  पूरा  विश्वास

 नहीं  =

 श्री  म०  ato  त्रिवेदी  :  में  यह  जानता  चाहता हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में
 क्या

 इन्तजाम  करने  जा  रह ेहैं  कि  जो ट्रैवल  एजेन्ट्स  कौर  ase  ि वर्गरह  जब  सौदा  कराने

 जाते  तो
 वे  दुकानदार  से  कमीशन  तय  कर  लेते  हैं

 |

 att  राज  बहादुर  इस  प्रकार  को  शिकायतें  हमारे  पास  आई  दौर  इन  को  रोकने

 के  लिए  एक  कानून  की  ज़रूरत  लेकिन  यह  कानून  तभी  बनाया जा  सकता  है  जब

 सारी
 राज्य  और  विभिन्न  विभाग  सब  के  सब  एक  बात  पर  मुत्तफ़िक़  हो

 पश्चिम  जर्मनी  से  प्राप्त  सहायता  से  खाद्य  उत्पादन

 +

 cit  रामकृष्ण  गुप्त  :
 i

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :

 श्री  लाचार 1९६७१.

 |  श्री  स०  £.” ह ५  मेहदी :

 बी  प्र०  to  देव

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १५  ZERO  v  तारांकित  संख्या

 १२७  के
 उत्तर  के

 सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  पश्चिम  जमनी की  सहायता  से  कुछ  म्रग्रिम  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  बारे में  अब

 तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 उपमंत्री  (  भी  मो ०  वें  ०
 :  जमीन  गणतंत्र संघ  राज्य  सरकार नें  सघन  कृषि

 संबंधी  जिला  arian
 में  भाग  लेने की

 संभावना  मालूम  करने
 के  लिए  विशेषज्ञों  का

 मम =~ ल  aaa  में
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 दल  भजा  है  ।  जनन  सहायता  कितनी  होगी  यह  उस  समय  तय  किया

 जब  दल  ग्लानि  रिपोर्ट  पेश  कर  चुकेगा ।

 ओ  रामकृष्ण  गुप्त  :  पहने के  प्रश्न  के  उत्तर में  यह  गया  कि  छोटे  Ie

 स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  क्या  स्थान  चुनने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गयी

 ह
 है

 पो  मो०  ह: क  कृप्या  :
 पांच  जमन  विशेषज्ञ  सारे  देश

 में  घूम  चुके  हैं  ।  उन्होंने  चार

 राज्यों  का  दौरा  किया  ar  विभिन्न  प्रकार  की  भारतीय  क्रेप  रखी  ।  वे  किस

 त्  > प्रकार  भारतीय  कृषि  को  सहायता  सकेंगे  यह  उन  पर  निसार  4]  1  जब  a  अपनी

 रिपोर्ट पेश  करेंगे  तब  यह  मालूम हों  जायगा

 tart  सुनकर :  क्या  इस
 दल  ने  पैकेज  कार्यक्रम

 के  लिए  सहायता  देने  की  से

 विभिन्न  राज्यों  में  श्रनुसंघान  भी  किया  था  are  यदि  तो इस  विषय में  उनकी

 ः
 क्या  राय  हैं

 श्री  मो ०  कृष्गप्पा  :  मुख्य  उद्देश्य  पैकेज  कार्यक्रम  के  सहायता  देना

 उन्होंने  हिमाचल  महाराष्ट्र  कौर  मंसूर

 किया  ina  वे  ही  यह  बता  सकते  हैं  कि  इस  पैकेज  कार्यक्रम के  लिए  वे  किस  प्रकार  मदद

 कर  सकते  हैं  ।

 fat  लाचार  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  बताया  कि  वे  रिपोर्ट  पेशा  करने  जा  रहे

 वह  कब  प्राप्त  होगी  ?

 श्री  पो ०  दर  कृष्ण प्पा :  उन  में  से  तीन  भारत  से  चलें  गये  उन  में  से  दो

 राज  सुबह  मुझ  से  मिलें  थे  ।  जब
 वापिस  जायेंगे  तब

 वे  oat
 देश  में  रिपोर्ट  तयार

 करेंगे  ।

 श्री  रंगा
 :

 क्या  सरकार  ने  अपना  कार्यक्रम
 कार्यात्वित  करने  में  सहायता  देने  के

 लिए  इस  सरकार  कौर  wae  सरकारों को  भी  ora  को  निमंत्रण  दिया  या  पश्चिम

 जमन  सरकार  ने  स्वत:ह्ी  सहायता दी  थी  ?  यदि
 सरकार

 ने  aa  सरकारों  को  भी

 तो  किन  किन  सरकारों को  प्रौढ़  उन  में  से  कितनी  सरकारों  ने  सहायता  दी  है
 ?

 श्री  Alo  कृष्ण प्पा  :  जहां  तक  जमन  सरकार  का  संबंध  @  उस ने  कृषि  के

 विकास  के  लिए  भारत  को  मदद  देने  की  इच्छा  ही  व्यक्त की  थी  wer  सरकारों

 के  संबंध  में  यदि  मानवीय  सदस्य  दूसरे  प्रश्न  पूछें
 तो

 में  बाद  में  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार
 ह  ।

 श्री  मानती  :  हमारे  यहां  जापानी  कौर  चीनी  ढंग  की  खेती  होती  है  ।  जमन  ढंग

 की  खेती  की  क्या  विशेषता  है  ?

 धी  मो ०  वब०  कृष्ण प्पा  जमन  लोग  जो  भी  करते  चाहे  वह

 उद्योग  वे  हर  चीज  के  विशेषज्ञ  है  ।
 ैं  ।  उनकी

 कृषि  अ्ादरस  कृषि

 मिल  अंग्रेजी  में
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 जब  जमनी  जैसे  उन्नत  देश  ते  भारतीय  न  मदद  करने  की  अपनी  इच्छा  प्रकट

 की  तो  हमने  उसका  स्वागत  किया  ।  उन  के  विशेषज्ञों  ने  aga  को  देखा  कौर

 वे  ही  हमें  बता  सकेंगे  कि  वे  किस  प्रकार  हमें  मदद  कर  सकेंगे  |

 tat  मिलती  :  जमाने से
 टेकनीशियनों

 के
 शिष्टमंडल  पर  सरकार  खच

 किया  >  ?
 ट

 tat  सो०  कृष्गप्पा  :  में  नहीं  जानता  ।  झपने  ही  श्राप  शाये  जहां

 कहीं  व  गये  हमने  अतिथियों  की  तरह  उन  के  साथ  व्यवहार  किया  ।  यदि  माननीय  सदस्य  खर्च

 के  बारे  में ग्रा्रह  करते  हैं  तो  मैं  उन्हें  बाद  में  बता  सकूंगा  |

 tat  बि०  दास  गुप्त  :  क्या  यद  दन  एक  नया  तरीका  लागू  करने  जा  रहा
 >  we

 क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है
 ?

 श्री  मो०  दें  कृष्ण प्पा  यह  तो  विशेषज्ञों  के  कहने  की
 बात  है  कि  वे  किस  प्रकार

 हमारी  सहायता  कर  कि  क्या वे  उन्नत  श्रौजार  बनाने
 में

 या  दुग्धशालाएं  बनाने
 में

 wa  चीजों में  हमारी  मदद  करेंगे  ।  यह  मेरे  कहने  की  बात  नहीं है
 |

 tat  यादव  नारायण  जाव  :  किन  किन  फसलों  में  जमाने  ने  सदन  खेती  का  प्रयोग

 किया  है  ?

 tat  मो०  वें०  कृष्ण प्पा  :  योरप  में  खास  जमाने में
 उनकी  फसलें  गेहूं  ak  at

 भारत में  यदि  अन्न  उत्पादन  मेंह  सहायता  करनी  है  awe  गेहूं  पैदा  करने

 वाले  क्षेत्री में  ही  सहायता  करनी  पड़ेगी  ag  aria दूसरी  चीजों  के  बारे

 में  सहायता  तो  वे  सारे  भारत  में  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  वह  केवल  गेहूं  पैदा  करने

 या  चावल  पैदा  करने  वाले  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  नहीं  हैं

 श्री  सुधार
 :

 क्या  अप्रैल से  भारत के  शेष  राज्यों  में  पैकेज  कार्यक्रम  की

 कार्यान्विति  पर  पश्चिम  जमाने  जेसे  विदेशों  से  सहायता  मिलने  या  न॑  मिलने  से  कोई  असर  पड़ेगा  ?

 श्री  मो०  वें०  कृष्षप्पा  :  जो  भी  कार्यक्रम हम  पहले  निश्चित  कर  चुके  वह  पैकेज

 क्रम
 फोड़  निधि  के  सहयोग  से

 ही  निश्चित  किया  गया  है  ।  दूसरेदेशों  से  जो
 भी  सहायता

 सघन  खेती  वाले  जिलों  में  उस से  कोई  wax  नहीं

 श्रीमती  रेगी  क्रांति  :
 यह  सर्व  है  कि  पश्चिम  जर्मनी  बहुत  ही  उन्नत  प्रौद्योगिक

 देश  है  ak  खाद्य  उत्पादन  के
 क्षेत्र

 में
 पश्चिम

 जर्मनी  की  अपेक्षा  पूर्व  जमनी  में  कहीं

 अधिक  उत्पादन होता  है  ।  मं
 यह  जानना  चाहती  हूं  कि  यह  afar  परियोजना  परिचय

 जमाने के  कृषि  क्षेत्र  की  कौर  से  प्रस्तुत की  गयी  है  या  हमने उन  से  कृषि-सहायता  मांगी

 थी ?

 श्री मो०
 दें  कृष्णा  :  जर्मन  गणतंत्र  सरकार  ने  यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  वह  हमारी

 कृषि  मदद  करना  चाहती  है  यद्यपि  वह  एक  औद्योगिक  देश  फिर  भी  उनकी  कृषि  बहुत  ही

 अच्छी  मेंने  विदेशी  है  ।
 खास  कर  जर्मनी  में  खेती  बहुत  ही  भ्रमणी  खेती  है  ।

 ee

 faa  nach  में
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 घोती  की  ्य

 +

 Wo  सो  बनर्जी

 थ्री
 ~

 ख शावक्त च्  राय  :

 |  ay  QA  नारायण  जाब

 P92.  4  कुमारों  पा
 बे  कुवारी

 श्री  गाड़ी

 |  थो  सुगन्धि  :

 श्री
 कालिका  सिंह  :

 क्या  खाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  HT  करेंगें कि  :

 क्या  चीनी  की  कीमतों  का  प्रश्न  प्रफुल्ल  प्रयोग  को  निर्दिष्ट  किया  गया

 श्योर

 यदि  तो  अन्तरिम  ग्रवधि में  चीनी  की  कीमतों  के  वारे  में  क्या  नीति  होगी  ?

 बाय  तथा  कृषि  उपमंत्री  झ०  म०  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न
 नहीं  होता

 |

 fat  स०  ato  क्या  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया  है

 कि  चीनी  का  फुटकर  भाव  उत्तर  की  अ्रपेक्षा  दक्षिण  में  कहीं  अधिक  ऊंचा  है  कौर  यदि
 तोक्यो  दक्षिण  में  भाव  कम  करने के  लिए  कोई  मूल्य  नीति  अपनाई

 fat व्०
 स०  थामस

 :  यह  सभी को  मालूम  हैकि  फुटकर  भाव
 इसलिए  ऊंचा  है

 कि  दक्षिण में  कारखानों  को  माल  भाड़े का  फायदा  नहीं  है  ।  ४५०  प्रतिशत  से  अधिक

 उत्पादन  उत्तर  प्रदेश  में  है  जिस  से  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  दक्षिण  में  जाती  है  ।  स्थानीय

 उत्पादन  को  निचय  ही  माल  भाड़े  का  लाभ  मिलता है  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  चूंकि अब  चीनी  उपकर  अधिनियम  अमान्य  घोषित  कर  दिया

 गया  जानना  चाहता हूं  कि  we  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  मालिकों को  रुपये में

 चार  wat  उपकर  के  तौर पर  नहीं  देने  क्या  चीनी  के  भाव  में  परिवर्तन  किया  जायेगा  ?.

 ी प्र ०  स०  BIN:  यह  सभा  में  बताया जा  चुका  है  fe  उच्चतम  न्यायालय  के

 निर्णय  के  प्रश्न  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 tat  त्रिदिव  gare  चौधरी  :  इस  संबंघ  में  मूल-संबंध  सूत्र  क्या  है  ?  कया  वह  प्रफुल्ल

 art को  निर्दिष्ट  किया  गया  है  शर  इस  संबंध में  प्रफुल्ल  आयोग  की  रिपोर्ट  सरकार  को

 कब  प्राप्त  होगी  ?

 jal श्र०  स०  थामस :  जैसा कि  मेरे  माननीय  मित्र ने  बताया  हमने  गन्ने की  कीमत

 को  चीनी की  कीमत  के  साथ  संबंधित  करने  का  सूत्र  ३  १९६६०  को  प्रफुल्ल

 को  प्रस्तुत किया  था
 ।

 वह  चीनी  का  मूल्य  नहीं  है  जैसा  कि  प्रश्न में  समझा  गया

 समय  के  संबंध  हम  समझते  हैं  कि  हमें  तुरन्त  ही
 रिपोर्ट  मिल  सकेगी

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 था  खंगककत  राय  जो  गन्ने  के  काश्तकार  >  उनकों  जो  अतिरि वत मलय  मिलने  वाला

 था  वहू  कब  तक  मिलेगा  ?

 गा  2 ०  स०  Tae  mat  पोछे  एक  दिन  सम्पूर्ण  विषय पर  चर्चा  हुई
 थी  |  हमने wa

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  कर  दिया  है  ।  मृल्य-संबंध-सुत्र  के  अधीन  देय  मूल्य  भी  है  ।  ar  १६६  १९१-

 ६२
 के  लिए  मुल्य  क्या  हो  इस  पर  फरवरी-नाच में  किसी  समय  विचार  किया  जायगा  ।

 न  TUIIFT  राय  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  जो  पिछले  साल  गन्ना  दिया  गया  मिलों  को

 उस  के  बारे  में  प्रतिष्ठित  मूल्य  यानी  एक्सट्रा  प्राइस  देने  की  जो  बात  a  कही  वह

 कब  तक  काश्तकारों  को  सिलेगा  ?

 ग्रो  £.” हु०  म०  थाना  मूल्य-संबंध-सूत्र  के  अनुसार  उत्पादकों  को  न्यूनतम  लय

 के  अतिरिक्त  भी  कछ  मिल  सकता  है  ।  वह  wet  प्रदान  अयोग  को  सौंपा  गया

 उद्योग  की  ग्रोवर  से  यह  सवाल  उठाया  गयाथा  कि  कारखाना  मूल्य  निर्धारित

 किया  उसमें  उसे  प्रफुल्ल  अयोग  की  रिपो के  अनुसार  कोई  पुनर्वास  छूट  नहीं

 दी  गयी  है  करने  वालों ने  कहा  मूल्य-संबंध-सूत्र एक  बहुत  पेचीदा  विषय

 है  झ्र  वह  कोई  प्रतीक  सरल  सुत्र  चाहते  इसलिए  संपूर्ण  प्रश्न  प्रशुल्क॑श्रायोग  को  निर्दिष्ट

 कई  कारखाने  रानी  इच्छा  तदर्थ कर  दिया  गया  है  ।  लेकिन  इसके  बावजूद

 अधार  पर  भुगतान  कर  रहे  हैं  क्योंकि  मूल्य-संबंध-सूत्र  के  अधीन  अभी  भ्रांति  रूप  से

 किताब
 तय  नहीं  हुद  है  |

 कुमारी Ato  :  कया  गन्ना  उत्पादकों  की  यह  एक  बड़ी  मांग  है  कि  यह  सूत्र  बहुत

 पेचीदा  इसे  बदल  कर  एक  ऐसा  सत्र  बनाया  जाय  जो  अधिक  समझ  में  ar  सके ?

 श्री  ह०  स०  थामस  :  मैंने  ठीक  यहीं  बताया  है  ।  यह  भी  एक  कारण  था  जिसकी

 बजह  से  हमने  यह  मामला  प्रतीक  आयोग  को  सौंप  दिया  ।

 श्री  यादव  नारायण  arg  चीनी  उद्योग  कौ  वर्तमान  स्थिति  कौर  उत्पादन  लक्ष्य

 जो  हमने  प्राप्त  किया  है  उसे  देखते  हए  क्या  यह  झ्रावश्यक  है  कि  चीनी  उद्योग  को  दिया  गया

 संरक्षण  त्व  भी  जारी  रखा  जाये
 ?

 प्री प्र०  स०  थामस  :  यहां  संरक्षण का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।  उत्तर  उत्तर  बिहार

 और  पंजाब  में  कारखाना-बाहर  मूल्य  निश्चित  हैं  ।  जब कछ  लोग  इस  वात  कस  सेन  करने

 लगे  हैं  कि  ये  fray  हटा  दिये  जाये  ।  सम्पूर्ण  विधय  पर  विचार किया  जा  है  भ्र ौर

 अंतिम  निर्णय  करने से  पहले  इन  बातों पर  विस्तार  वक  विचार  करना  होगा  कि  नियंत्रण

 लेने  पर  क्या  प्रभाव  गल्ला-उत्पादकों  ,  उद्योग  उपभोक्ताओं पर  उसका

 क्या  पड़गा |

 श्री  वाजपेयी  :  संपूर्ण देश  के  लिए  चीनी के  संबंध  में  एकसी  मूल्य  नीति  बनाने  में

 सरकार  के  सामने  क्या  कठिनाई  है
 ?

 Tail  स०  थामस :  हम  जान  कर  ऐसी  नीति  ग्र पता  रहे  वास्तव  में

 भक  दागों में  यह
 चाहते  थे

 कि  चीनी  उद्योग  दोनो ंही  दक्षिण  क्षेत्र

 a

 faa  ध्रंग्रेजी
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 में  तथा दक्षिण  बढ़े  ।
 फिर  माल  भाड़े  का  लाभ  भी  है

 ।
 इसलिये  हमने  यह  सोचा  कि  संपूर्ण  देवा

 के  लिए  चीनी  के  संबंध  में  एकसी  मूल्य  नीति  रखना  उचित  नहीं  होगा  ।

 मो ०  वेदकुमारी :  मेरे  प्रश्न  का  श्रांदिक  उत्तर  दिया  गया  है  ।  गन्ना पैदा  करने

 वालें  विभिन्न  प्रदेशों  में
 इतना  फर्क

 देखते
 हुए  क्या  एक  रूप

 नीति
 बनाना  उचित  होगा

 या
 कोई  सूत्र  निर्धारित  करने  में  विभिन्न  प्रदेशों  की  स्थितियों पर  विचार  क्या  जायेगा  ?

 tat  ao  |“ ह  थामस  :  जैसा  कि  सभा  को  मालम  प्रदान  आयोग ने  चार

 प्रादेशिक  ग्रंथसूचियाँ  निर्धारित
 की

 हैं
 ।  हमने  उत्तर  प्रदेश  कौर  पंजाब  में

 मूल्य  निश्चित  करने  के  लिए  see  ori  द्वारा  निर्धारित  भ्रनुसूचियां  मंजूर

 ही  दूसरे  प्रदेश  के  लिए  मलय  निर्धारित  करने  के  संबंध  में  यदि  ग्रावश्यक

 हुआ  हम  प्रफुल्ल  arab  द्वारा  तैयार  की  गयी  aaa  अपना  सकते  लेकिन

 qed ही  ऐसे  किसी  निर्णय  की प्रावव्यकता हम  नहीं  समझत े।

 1.0  त्यागी  :  पिछली  बार  सभा  में  नीति  संबंधी  एक  निश्चित  बताया  दिया  गया

 था  कीमत  चीनी की  निकासी  पर  निर्भर  होगा  ar  जहां  कहीं  निकासी  अधिक  होगी

 गन्ना  उत्पादकों को  अतिरिक्त  मलय  दिया  जायेगा  ।  मे  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  सरकार ने

 वह  नीति  वापिस  लेली  है  पौर  पिछले  दौरा तीन  वर्षों  में  जब  अधिक  निकासी

 हुई  क्या  गन्ना  उत्पादकों को  अतिरिक्त  मलय  दिया  जायेगा
 ?

 fat  wo  कर  थामस
 :  हमने  इस  wet  पर  भी  विचार  किया था  ।  कछ  कारखानों

 में हम
 प्रयोग

 के  तौर पर  किस्म  के  gra पर  भुगतान  करने  की  नीति  रहे

 लेकिन  इतने  श्रमिक  हजारों  की  संख्या  हैं  कि  उन  सभी  को  निकासी  के

 आधार  पर  भुगतान करना  संभव  नहीं  है  |  उन  कठिनाइयों पर  भी  विचार  करना

 होगा  ।  वास्तव  जो  प्रतिनिधिमंडल
 आस्ट्रेलिया  गया  था

 उसने  वापिस  लौटने पर  यह

 कहा  fe  सभी  गन्ना-उत्पादकों को  किस्म  के  area पर  भुगतान  करना  उचित  होगा  ।

 उस  ने  यह  भी  कहा  कि  पहले  इसे  अखिल  भारतीय
 कार्यवाही

 की  प्रिया
 प्रयोगात्मक

 आधार  हमें  अपनाना  होगा
 ?

 tat  त्यागी  :  मेरा  प्रश्न  था  ।  नीति  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  गया  था

 शर  पिछले  दो  तीन  वर्षों  में  लोगों  की  यह  धारणा  थी  कि  उन्हें  निकासी  के  आधार पर

 भगतान  किया  जायगा  |  क्या  सरकार  इस  बात  से  पीछे  हट  रही  है  ?

 fat ०७  स०  थामस  :  निश्चय  नहीं  ।
 हम  पीछे  नहीं  हट  रहे  हें ।  यह  तुरन्त

 संभव  नहीं  है  ।

 श्री  त्यागी  :  उन  कारखानों  में  जहां  कम  निकासी  के  कारण  मूल्य घटा  दिया

 गया  उदाहरणार्थ मेरे  ae  निर्वाचन-क्षेत्र  में  फी  मन  दों  ्य  कम  था  क्योंकि

 निकासी  से  कुछ थी  ,  क्या  उन्हें  अब  कुछ  भ्रमित  मिलेगा  क्योंकि
 निकासी

 ?
 पिछले दो  वर्षों  a  कहीं  श्रमिक हुई  है

 titre

 जब  थामस  :.  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कई  बार  पहले  भी  उठाया

 ea
 गन्ना-उत्पादक को  १  रुपया  Youd  का स्यनतम क  मूल्य  निश्चित  ही  दिया

 aa  अंग्रेजी  में
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 ।  माननीय  सदस्य  ने  जिस  स्थान  उल्लेख  किया  है  वहां  के  उत्पादकों

 को  भी  वही  मूल्य
 ताकि

 कम  मूल्य  मिलने
 का

 प्रदान
 ही  उत्पन्न नहीं  होता

 श्री  रंगा
 :  इस  बात को  देखते  हुए  कि  कई  वर्षों  adie  सूत्र  दक्षिण  में  कार्यान्वित

 किया
 जा  रहा  है  शौर  न  केवल  वर्तमान  मंत्री  बल्कि  उन  के  पूर्ववर्ती

 मंत्रियों
 नें  भी

 यहां यह  saa दिया  था  कि  यही  सूत्र  उत्तरी  भारत  में  भी  लागू  किया
 श्रबन  सरकार

 a  fea  कठिनाई के  कारण  उसे  त्याग  दिया  wk  यह  तक  रखा  है  कि  प्रत्येक  किसान

 को  यह  छूट  देना  उस  के  लिए  संभव  हो  सकेगा ?

 पथी  Jo  म०  थामस  :  में  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  को  तथ्य  मालूम  है

 कि  PERE-~YE  से  हमने  मूल्य  ary  सूत्र  अपनाया  है  |  जो  सिद्धान्त  सीमा

 सूत्र  में  श्रपनोया  गया  है  वही  सिद्धान्त  सारे  देश  में  संविहित  आधार  अपनाया

 गया  है  ताकि यह  डर  न  रहे कि  यह  सुत्र  उत्तर  के  कारखानों  के  मामले में  भी  कार्यान्वित

 नहीं  किया  जायेगा  ।  जब जो  प्रश्न  तय  करना  है  वह  यह  हैकि  गन्ने के  लिए  कौन
 सा

 ठीक  ठीक  सानुपातिक  मूल्य  निर्धारित  किया  heer  क्या हो  ?  संपूर्ण

 wet  शुल्क  योग  को  सौंपा  गया  है  ।  इसलिए  सीमा  सूत्र  से  मुकर  जानें  का

 कोई  प्रशन  नहीं  ©  ।  dear  सुत्र  या  मूल्य-संबंध-सूत्र  या  at  कोई  सूत्र  अपनाना  राज्यों

 की  इच्छा  पर  निर्भर  है  i  महाराष्ट्र  में  एक  विशिष्ट  qa  है  जानता

 सीमा  सुत्र  पौर  न  मूल्य-संबंध  घ-सूत्र  ह्  ।  उन्होंने  गन्ने  का  दाम  बढ़ा  दिया  2  केन्द्रीय

 सरकार  किसी  राज्य  द्वारा  अपन  क्षेत्र  के  लिए  कोई  विशिष्ट  सूत्र  अपनाने

 में  बाधक  नहीं  होती ।

 fat  काशी  नाथ  पांडे  :  इस  बात  को  देखते  हुए  मालिकों  को  उत्पादन-शुल्क

 में  दी
 जाने  छूट  में  किसानों

 के  feet  प्रफुल्ल  arm  विचार  कर  रहा

 है  शौर वह  प्रभी  तक  तय  नहीं  हुआ  है  हमें  प्रभी  बताया  गया  क्या  सरकार

 कारखानों  को  देर  से  भुगतान  करेगी  जिस  से  कि  किसानों  को  ग्रसना  हिस्सा  मिल

 सके  ?

 श्री  ao  म०  wien:  निश्चय  यदि  कछ  दिया  जाने  वाला  हो  तो  किसानों  को

 wa  का  mitra  मुल्य  मिलने  में  कुछ  देर  लगेगी  ।  यह  उल्लेख  केवल  उद्योग

 की  बरन  गन्ना  उत्पादकों की  भी  माग  के  कारण  अवश्यक  हो  गया  है  कृपा  कि  माननीय

 सदस्य  कुमारी  बेदकमारी  ने  बताया  ताकि  यह  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिस  में

 केन्द्रीय  सरकार  नें  केवल  उद्योग
 के  प्रतिनिधित्व  पर  ही  कोई  कार्यवाही  की  हो  ।  लेकिन

 इस  के  दक्षिण  में  स्थापित  कुड  कारखानों  में  गन्ना  उत्पादकों  को  तदर्थ  साधार  पर
 a और  कुछ  मामलों  में  स्थायी  sere  पर  भुगतान  गये  |  मामले

 केन्द्रीय  सरकार  की  नजर  में  ws  उदाहरण  के  मंतूर  में  होजपेंट  कारखाने

 म  गन्ना  उत्पादकों  ar  मिलमालिकों  ने  झ्रापस  में  समझौता  कर  लिया  है  जिस  से

 wee  अयोग  सिफारिशों  के  बिना  ही  सीमा  सूत्र  के  ada  अंतिम  भुगतान

 क्रिया  गया  है  ।  इसलिये  हम  इस  विषय  में  par  कर  रहे  हैं  ।  हम  यह  देखता  चाहते  हैं  कि

 | उत्पादकों  को  यवादी घन  भूगतान  किया  जायें

 ो  जब  मोनो  का  उत्पादन  दिल  प्रतिनिधि  बढ़ता  जा  रहा  है  तब

 खां उप  रो  बकर  मौर  गुड़  का
 उत्पादन

 ज्यादा  गांव  वालों  को  धन्वा  मिलें  ale  इस

 मल  wash  में



 र्श्€्ढ
 मौखिक  उत्तर  १९  ReSo

 उद्योग  प्रोत्साहन  मिले
 शरीर  चोरी  का

 जो  agama  है  वह  बढ़ने के  बजाय  कम

 इसके  लिये
 क्या  मंत्री जी  कोई  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  ठ  सर  थामस
 जी  हां  ।  हमारा  दर  विश्वास  है  कि  नीति  उद्योग  तथा

 खांडसारी  दोनों  का  ही  अपना-कंपना  यथोचित  स्थान  है  |  गुड़  उद्योग  का

 अपना  स्वान  इसलिये  है  कि  चीनी  मिलें  देश  में  गन्ने  की  कल  पैदावार का  केवल

 ३०  प्रतिशत  ही  काम  में  लाती  है  ।  इसलिए  खांडसारी  atc  गुड़  दोनोंकी  ही  अता

 अपना  स्थान  है  ।  केवल  इतना  ही  खांडसारी  से  कर  का  फायदा  भी  है

 भो  खुशवंत  राय
 क्या  में

 जान  सकता हूं  कि  उत्तर  प्रदेश

 में  कितनी  मिन
 ऐसी

 हैं  जिन्होंने  अतिरिक्त  asa दे  दिया  site  क्त  सरकार  इस  बात  के  लिपे  तैयार  है  कि

 शौर  मिलों  से  कह  दे  कि  वे  भी  उसी  प्रकार  से  भ्र ति रिका मुद्दे  दें  ?

 tat  झ०  स०  थामस  REXV—-YS  में

 श्री  खुशवंत  राय
 :  में  स  १९५९-६०  की  बात  कर रदा  हूं  ।

 पी  भ्रम  स०  थामस  :  वर्ष  PEXE—Fo  था  लि
 >  far  aq  विषय  निर्दिष्ट  किया  गया  ऊ

 ठ

 शौर  तान  केवल  ऐच्छिक  आघार पर  ही  किया  जासकता  है  ।

 पतो  यादव  नारायण  जात  जहां  तक  महाराष्ट्र  संबंध  है  माननीय  उपमंत्री

 ने  शहरी  प्रभी  बताया  fe  गन्ने  का दाम  तथ  करते  समय  चोरी की  निकासी  पर  विचार

 किया  जाता  है  किन्तु  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  way  >  कि  बद्ध  कारवानों

 क  मालिक  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मलय  से  प्रतीक  कीमत  दे  सकी  है  ।

 मी  wo  स०  थामस  :  यदि  मिल  मालिक  राज  /
 सरकार  द्वारा  निर्घारित  मुल्य  सं

 श्राषव  ते  हैं तो  हम  बीच में  नहीं  श्रीयंत्र  ।  वास्तव  में  महाराष्ट  ग्रोवर  गुजरात  में

 जसा  fe  हमने  बताया  ह  न  तो  उन्होंन  ae  we  न  तो  मूल्य-मंबंध-सुत्र

 अपनाया  हैं  ।  उत्तर  में  गन्ने  की  जो  न्यूनतम  कीमत  दी  जाती  उम  में  कहीं

 अधिक  वें  wr ्  रहे  ।

 गो  त्यागो  :  सरकार  के  प्रबन्ध  के  wats  जो  कारखाने  हैं  उन  के  बारे  में  क्या
 >
 ्  ?  क्या उन्होंने  अतिरिक्त  दिया  हैं  या  नहीं  ? ह्  ना

 श्री  ऊ  स०  थामस  जी  नहीं  ||

 11.0  caret  क्यों  नहीं

 प्री  स०  थामस  नप  मिलों  के  बारे में  जो  सिद्धान्त  अपनाया जा  सकता

 वही  सिद्धान्त  इन  के  बारे  में  भी  अपनाना होता  है
 ।

 यों  तो  वे  सरकारी  कारखाने  नहीं  है

 केवल  प्रबन्ध  सरकार  ने  ले  लिया  है  ।  ary  मिलों के  मामले  में  जो  तरीका  श्पनोया

 जाता  है  उस
 से  अलग  कोई  तरीका  सरकार  नहीं

 झपता
 क्रि

 मिल  भरना  दे



 रे  १८८२
 )

 मौखिक  उत्तर  Pea ed

 राजा  ade  प्रताप
 :

 क्या  इन
 मिलों

 के
 बोडो

 में  किसानों  के
 प्रतिनिधि

 रखना

 उपयुक्त  नहीं  होगा  ताकि  उनके  बीच  कोई  झगड़ा
 न  हो  ?

 ज्ञात
 fat  wo  म०  थामस

 :
 केन्द्रीय

 की
 बहुत  प्रगति  तरह

 है  watt  जहां  कहीं  सम्भव  सहकारी  संस्थाओं  को  प्रोत्साहित  करना  ।  अतिरिक्त

 नये  कारखाने  खोलने  के  विषय  सहकारी  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  जाती  &  ।

 गाड़ियों  में  विशेष  प्रकार  का  प्रकाश

 1९७४.  श्रीमती  इला  पाल चो त्री  :
 कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 :

 क्या यह  सच  है  दुर्घटनाओं शादी  के  अवसरों  पर  गाड़ियों में  इस्तेमाल  किये

 जाने  के  लिये  एक  विशेष  प्रकार  के  प्रकाश  द्  निर्माण  किया  गया  हे  ;

 यदि  at  इसका  व्यौरा  क्या  है  :  ौर

 इसके  गाड़ियों  में  कब  तक  लगाये  जाने की  संभावना  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  जहां  |

 इस  उपकरण  में  एक  वहनीय  तिपाई  है  जिस  पर  विरुद्ध  feat  मे ंदो  बत्तियां हैं

 जिससे  यथासंभव  अधिक  प्रकाश  गाड़ी  में  हो  सके  ।  आपातकालीन  स्थितियों  के  लिए

 एक  ee  लैम्प  को  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  हे  ।  ऐसा  प्रत्येक  सेट  प्रारम्भ क  स्टेशनों
 ~

 पर  सभी  सवारी  गाड़ियों  के  ब्रेक-वेन  में  लगाया  जायगा  |

 यह  उपकरण  रेलवे  तैयार  कर  रही  कौर  वह  तेयार  होते  लगा

 दिया  जायगा  |

 श्रीमती  इला  पाल ची बरी :  क्या  रेलवे  के  सभी  खंड  क्षेत्रों  में  ्  लाइट-बॉक्स

 लगाया  ae  ठीक  समय  पर  यहं  लाइट-बॉक्स  जलाने  के  कोई  कर्मचारी

 भी  होंगे  कयोंकि  यह  एक  बहुत  पेचीदी  मशीनरी  है  ।

 सें०  Fo  राम स्वामी  :  यहां  खंड क्षेत्रों  का  कोई  सवाल  नही ंहे  ।  कुछ  समय  में  सभी

 गाड़ियों  में  कह  जायगा  ।  कल्पना
 यह

 कि  यह  एक

 सन्दूक  में  लगा  दिया  जायगा  जो  प्रारंभ  केस् टे दान  पर  गार्ड को  सौंप  दिया  जायगा  और

 ag  अंतिम  स्टेशन  तक  ले  जाया  जायगा  |

 gto  ato  तिवारी
 :  इस  प्रकार  की  रोशनी  ak  पुश-बटन  लाइट  at

 झरनों  के  feat में  लगा  दी  गयी  1.0  उस  में  अन्तर है  ?

 सें०  राम स्वामी  :  पुश-बटन  लाइट  आपात काल  के  लिए  है  अरथ  कोई

 चोर  sma  के  डिब्बों  में  घुस  श्राये  तो  उसके  लिए  यह  व्यवस्था  है  ताकि

 झौरतों को  सहायता  पहुंचाने  के  खतरे  को  आवाज  दीजा  सके  लाइट-बाक्स
 व्यवस्था  दु्घटनाग्रों  के  लिए  है  जिस  से  सुरक्षा  कार्यों  सुविधा  के

 लिये  पूरी की  पूरी

 गाड़ी  में  प्रकाश  दिया जा  सके  ।

 सम्बलपुर  बाढ़ें  नियंत्रण  योजना

 कि  ह

 mat  रेग का  राय  :
 कया  सिलाई

 ake  विद्युत  मंत्री  यह  बतानें  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जिले  की  सम्बलपुर  नियंत्रण

 योजना
 को

 अंतिम  रूप
 से  मंजूरी  देदी है  ;  कौर

 यदि  तो
 निर्माण-कार्य

 कब
 शुरू

 किया  जायेगा  ?

 मल  wait में



 TARE  मौखिक  उत्तर  १९  १९६०

 सिचाई  श्योर  विद्युत  उपमंत्री  (att  :  जी  नहीं  ।

 । wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  इस  बात  को  देखते हुए  कि  योजना  सात  साल  पहलें  बनायी  गयी

 शी  शौर  इस  विषय  में  काफी  पत्र  व्यवहार  हुमा  इस  समय  क्या स्थिति  है  कौर

 ? mo  इसके  लिए  कोई  रकम  नियत  की  गयी  है

 श्री  हाथी  :  संबोधित  योजना  ३१  १९६०  को  पेश  की  गयी  थी  ate  तीसरी

 qaqa  योजना  में  कार्यकारी दल  ने  १५  लाख  रपये  की  व्यवस्था  की  सिफारिश  को

 है  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  कब  से  उसका  काम  शुरू  होगा ?

 त्री  हाथी  :  वह  योजना  तकनीकी  परीक्षण  पूरा  होने  पर  frat  रहेगा  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  भारत  सरकार  की  सिफारिश  के  अनुसार  क्या  संशोधित  योजना

 में  काई  विस्तृत  योजना  सनौर  यदि  तो  उसके  लिए  कोई  पश्रतिरिक्त

 नियत  की  जायगी ?

 शो  हाथी  :  कोई  ग्र ति रिक्त  व्यवस्था  की  जा  सकेगी  या  नहीं  यह  तो  में  नही

 | लेकिन  eta  १५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  अवश्य की  गयी  है

 श्री  स०  चं०  सामन्त :  पहली  योजना  में  क्या  दोष  पाये  गये  थे  ?

 tatt  हाथी  :  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  प्रयोग  का  तकनीकी  परीक्षण  सह

 था  कि  नो ंही  ware  sata  महानदी  की  उत  ग  बौर
 दक्षिणी  भुजाएं  atfaa  की  जायें

 ताकि  दोनों को  लाभ  पहुंच े।

 बेस्ट  कोस्ट  रोड

 1६७६.  श्री  कौडियाल  :  क्या  परिवहन  तबा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या यह  सच  हैकि  केरल  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ४७ क  से  राग  जाने  वाली

 are  कॉस्ट  रोड  पहलें  से  बढ़िया  बनाने  के  लिए  ,  केन्द्रीय  सरकार  की  योजना  के

 ey  में  हाथ  में  जायेगा  |

 \
 }  यदि  तो  इस  कार्य  पर  कितनी  लागत  ort  का  अनुमान

 झ् छ  ;  शर

 यह  कार्य  अमानत  कब  समाप्त  हो  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  राज  :

 इस  पूरी  सड़क  परियोजना  पर  लगभग  ११.६४  करोड़  रुपया  व्यय  होने  का

 गान  है  ।  इसमें  से  २.  BR  करोड़  रुपये  सड़क  के  उस  भाग  पर  खर्च  होगा  जो  केरल  में

 पड़ता  है

 अनुमान  है
 कि  यह  ्  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  हो

 खायेगा  ।

 tra  अंग्रेजी  में

 West  Coast  Road.
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 श्री  कोडीसवरन  :  इस  बात  को  देखो हुए  कि  केरल  में  eer  राष्ट्रीय  राजपथ  षथ्प
 ४७क  के

 निर्माण  में  श्रत्यपघिक  विलम्ब  हो  गया  है  प्रौढ़  प्रभी  भी  इस  सम्बन्ध  में  बहुत
 काम  होना

 बाकी
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  इस  कार्य  को  निर्धारित  अवधि  में

 पूरा  करने
 के

 लिये  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 राज  बहादुर :  हमारी  शुरू से  ही  ag  कोशिश  रही  है  कि  राज्य  सरकार
 को  राष्ट्रीय

 राजपथ  सम्बन्धी  कार्य  को  यथासम्भव  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिपे  जोर  देते  परिचय

 थाट  सड़क  सम्बन्धी  परियोजना का  वित्त  पोषण  करते  को  जिम्मेवारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  झपने

 arr  में  लेली है  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  राज्य  सरकार  इस  बार ेमें  भरसक  प्रयत्न कर  रही  है  |

 प्रो  तंगदिली  :  कन्याकुमारी  से  एर्नाकुलम तक  जाने  वाले  इस  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या

 won  की  वर्तमान  लम्बाई  कितनी  है  कौर  जब  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ४७  विस्तार किया  जायेगा

 सो  इसकी  कुल  लम्बाई  कितनी हो  तथा  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  Con R
 के

 कितने

 हिस्से  पर  कोलतार  बिछाया  गया  है
 ?

 राज  बहादुर  :  मूल  प्रश्न  का  सम्बन्ध  वेस्ट  कोस्ट रोड  से  है  ।  मेरे  लिये  राजपथ

 संख्या  Vio  तथा  ४७क  की  लम्बाई  बताना  सम्भव  नदीं  है  ।

 श्री  तंगदिली  :  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ४७  लगभग  १६००  मील  लम्बा  है  ।  यह  एक

 महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  राजपथ  है  ।  क्या  मानो  मंत्री  जी  के  पास  इस  बारे  में  amine  नहीं

 है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  देश  में  बहुत  से  राष्ट्रीय  राजपथ  हैं  शर में हर हर  समय  प्रत्येक

 राष्ट्रीय  राजपथ  की  लम्बाई  पी  याद  रख  सकता  हूं  ।  गर्त  का  सम्बन्ध  वेस्ट  कोस्ट  रोड  से

 है  झर  मैं  इस  सड़क  की  लम्बाई  बता  सकता  हूं  ।  यह  ASH  ७२३  मील  लम्बी  है  ।

 f  प्री  तंगर्माण  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  wow  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  में

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सड़क  की वर्तमान  लम्बाई  कितनी है  ?

 1.0  राज  बहादुर  :  मेरे  लिये यह  सम्भव  नहीं  कि  में  हर  समय  हर  एक  राष्ट्रीय  राजपथ

 की  लम्बाई  याद  रखूं  ।  ag  arya  है  ।

 TR  ana:
 में  तो  केवल  राजपथ  संख्या  vow  के  art  में प्रशन  पूछ  रहा  हूं  ।  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सड़क  की  लम्बाई  कितनी  है  ?  इस  राजपथ का  विस्तार  करने  की

 स्थापना  तथा  विस्तार  करने  के  पहचान  इसकी  लम्बाई  कितनी  हो  जायेगी  ?  क्या मैं

 यह  भी
 जान  सकता  हूं  कि

 इस  सड़क  के  कितने  भाग  पर
 कोलतार  बिछाया  जा  चुका

 गच्नव्यक्ष  महोदय
 :  मुख्य  प्रदान  सीमित है  ।  मुख्य  प्रश्न  का  सम्बन्ध उस  दाखा  से

 है
 जो

 राजपथ  से  जुड़ता  है
 ।

 माननीय  सदस्य  इस  माने  के  बारे  में  भ्रनुपूरक प्रश्न  पूछा  सकते

 इस  समय  हमारा  राजपथ  संख्या  ४७क  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  |  wer  केवल  यह  है  कि

 इसे  जोड़ा जाये  अथवा  नहीं ।

 ्रो  कोडियान
 :

 क्या  में
 जान  सकता  हूं

 कि
 इस  सुधार  कार्य के  अन्तर्गत  इस  सड़क पर

 नये पुल
 भी  बनाये  कौर  यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये  कितनी  राशि  अलग  रखी  गयी

 है  ?

 7  nar  में मूत  at

 1698  (Ai)
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 राज  बहादुर  :  जहां  तक
 इस  सड़क  का  सम्बन्ध  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  केरल में

 पनवेल
 से

 चेल्लिसेरी  तक  डामर
 को  सड़क  बनाई  जिस  पर  पुलों  का  पुरा

 प्रबन्ध हो

 tat  कौडियाल  :  क्या  पुलों  का  निर्माण  भी  किया  जायेंगी
 ?

 श्री  राज  बहादुर :  जी  सड़क  पर  पुलों  की  पूरी  व्यवस्था  होगी  ।

 fot  शिवनंजप्पा  :  जहां  तक  वेस्ट  कोस्ट  रोड  का  सम्बन्ध  मसूर  में  इस  बारे  में  क्या

 प्रगति हो  रही  है  ?

 fat  राज  बहादुर  :  जहां तक  मैसूर का  सम्बन्ध  में  सड़क  की  सही  लम्बाई  तो  नहीं

 बता  सकता  किन्तु  मैं  पुलों  के  निर्माण  सम्बन्धी  प्रगति
 की  जानकारी  दे  रहा  gi  मैसुर  में  अरब  तक

 ७  पुल  बनाये जा  चुके  हैं  झर  १०  पुल  बन  रह  रहे  हैं
 ।  इस  प्रकार  मैसूर  में  कुल  १७  पुल

 होंगे
 ।

 मंसूर  में  इस  सड़क  के  निर्माण  के  लिये
 २७४

 लाख
 रुपये

 की  मंजूरी  दी
 जा  चुकी  है  !।

 पुन्नू  :  क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि  इस  कार्य  में  नये  पुल  बनाने का  तथा  कुछ  पुराने

 पुलों  की  मरम्मत  का  काम  शामिल  नहीं  है
 ?

 री  राज  बहादुर  :  में  ने  बताया  है  कि  इस  सड़क  पर  पुलों की  पूरी  व्यवस्था  नद

 जिन  नदियों  अथवा  नालों  पर  पुल  नहीं  उन  पर  पुल  बनाये  जायेंगे  |

 wa  तक  १८  पुलों  का  निर्माण हो  चुका  है
 ।

 wy  पुलों  का  निर्माण  होना  शेष  है  ।

 इनमें से  १६  पर  कॉम  हो  रहा  है  कौर  दोष  २७  पुल  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये

 श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  में  जान  सकता हुं  कि  मैसूर  में  कितने  मुख्य  पुल  बनाये गये  हैं  ?

 fet  राज  बहादुर :  मेरा  खयाल है  कि  इनमें  से  सभी  पुल  ऐस ेहैं
 जिन

 पर  ५  लाख  रुपये

 से  प्रा  क  लागत  पायी  पर  ये  सब  ढके  हुए

 श्री  जीववत्द्रत  :
 जिन-जिन  राज्यों  सड़क

 '
 उन  से  प्रत्येक

 में  कितने

 पूर्व  बनाये  जायेंगे
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 में  ने  प्रभी  इस  बारे  जानकारी
 इसे  पुनः  दोहरा

 देता हूं  ।

 पथ्रष्यक्ष  बरीदा  :  उन्हें  ऐसा  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।

 पोत  इंजीनियर  को  बुर्घडनावश  मृत्य

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 1*  ९७७.  श्री  मोहम्मद  इलियास  :

 |  श्री  प्रभात  कार
 साधन  गुप्त  :

 कया  परिवहन तवा  संवार  मंत्री  ag  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  संच  हैकि  कलकत्ता  पत्तन  आयुक्त  के  सर्वक्षण  जलयान  के

 जिसमें  २२  eho WTF को  एक
 कनिष्ठ

 पोत
 इंजीनियर

 की  दुर्घटनावश  मत्यु हो  गयीः

 मल  अंग्रेजी में
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 नौवहन  के  उपयुक्त  होने  का  प्रमाण  पत्र  नहीं  जो  नाविक  विनियमों के  wants

 झा वद यक  होता  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  के  भ्रम्रभाग की  सुरक्षा  के  लिये  डबल  गाड
 चेन

 रक्षा-श्ंखलाशं )  में  जिनका होना  नाविक  विशिष्टियों के  भ्र तु सार  होता

 निचली जंजीर  नहीं  थी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  जो  जंजीर  जहाज  के  साथ  लगी  हुई  वह  भी  इस्पात

 की
 हुक  से  साथ  जड़ी  हुई  नहीं  कौर  यह  दुर्घटना  इस  गाडे  चेन  के  टूट  जाने

 के  कारण

 हुई  ;

 wea  जहाजों  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  खतरे  का  संकेत  देने  के  लिये

 सीटी  बज  हें  के  जिस  उपकरण  का  प्रयोग  किया  जाता  क्या  वह  भी  खराब  गया  था  ;

 सनौर

 विभागीय  जांच  को  स्वीकार  करने  के  स्थान  भारतीय  वाणिज्यिक  नौवहन

 अधिनियम  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  की  जांच  करने  के  लिये  की  गयी  व्यवस्था  के  झ्र तु सार  नाविक

 न्यायालय  द्वारा  जांच  किये  जाने  का  area क्यों  नहीं  दिया  गया ?

 परिवहन  तथा  संवार  गंतव्य में  राज्य-मंत्री  राज  :  से

 पटल पर  एक  विवरण  [zfaz  परिशिष्ट  ३,  ग्रतुबन्थ  संख्या  ६४]  रखा  जाता  है  ।

 बोलता  रेणु  चक्रवातों  :  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  जहाज  मरम्मत  शादी

 के  पश्चात्  यदि  परीक्षण  के  लिये  भी  ले  जाया  जाये  तो  4, 5.  चेनਂ  उतार  ली  जाती  है  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  रस्सों  से  अन्धी  होती  हैं  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  नियमों  में

 विशिष्ठ  रूप  से  यह  बात  निर्धारित  की  गयी  हैकि  गार्ड  चेनों  को  इस्पात  से  बांधना  चाहिये  ;

 शर  इस  रस्से  के  टूट  जाने  के  करण  ही  नवयुवक  पोत-इंजीनियर  समुद्र  में  गिर  पड़ा  कौर

 उसकी  जान  नहीं  बचायी  जा  सकी ?

 1.0  राज  बहादुर
 :

 हमें  इस  दुर्घटना का  बड़ा  खेद  है  ।  नवयुवक  इंजीनियर  जल  में  केवल

 इसलिये नहीं  गिरा  कि  me  चेन  नहीं  उत्तर से  पता  चलेगा कि  जब  जहाज  डाक  से

 जा  रहा  हा  या  लंगर  डाल  रहा  हो  या  लंगर  खोला  जा  रहा  हो  तो  इन  जंजीरों  को  उतार  दिया

 जाता है
 ।  गाड  जेन  को  इस  प्रदान से  उतार  लिया  जाता हें  श्र  इसी  प्यासे  उनको  उतारा

 गया था  यह  ठीक  है  कि  एक  सिरे पर  लैडिंग  थी  ।  दो  शिक्षार्थी  श्र

 नवयुवक  पोत  ये  तीनों
 यह  देखने  के  लिये  कि  इन्दर  क्या  हो  रहा

 नीचे  झुके  ate  गिर  गये  ।  सारी  घटना  यह  है  ।  उसकी  डयूटी  उस  समय  इंजन-रूम  में

 थी

 1  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  दुर्घटना के  चय  तीन  संकेत

 थ
 जिनका  दिया  जाना  श्रषिनियम  के  श्रन्तगंत  wae  नहीं  दिये  जा  सके  क्योंकि  वे  खराब ?

 राज  बहादुर  :  उतर में  सारी  बात  बतायी  गयी  है  ।  रास  पास  के  जहाजों  का  ध्यानਂ

 अकृष्ट  करने  के  गाइड  की  स्टीम  से  सीठी  बजायी  गयी थी  ।  यह  सच  है  किः

 कुछ  देर  के  बाद  यह  सीठी  भी  खराब हो  गयी  थी
 ।

 किन्तु  कुछ  देर  तक  यह  बजती  रही

 थी  ।
 ——

 +  qa  भ  प्रेमी  में

 ‘Double  Guard  Chains.
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 ty  चारों  :  क्या  यह
 सच  नहीं  है  कि  इस  से  खतरे  का  संकेत  देने  का  उद्देश्य

 पुरा  नदीं  हो  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  जानते  हैं कि  यह  सीठी  ३  waar  ४  बार  बजानी

 होगी  है  ।  किन्तु  ऐसा  नहीं  का  जा  सका  क्योंकि  यह  खराब हो  गयी  थी  ६. (२६  ग्रास पास  के

 जहाजों का  यान  श्रीकृष्ण  नहीं  किया  जा  सका

 श्री  राज  बहादुर :  qh  प्राविधिक  जानकारी  नहीं  किन्तु  मुझे  अपने  नोट
 से  पता

 चलता  है  कि  यह  सीडी  यातायात-कार्यों  के  लिये  होती  है  श्र  इसका  काम  खतरे  का  सं  केत

 देना  नहीं  होता
 ।  at  घटना प्र ो ंमें  झ्रावश्यकता  इस  बात  की  होती  है  ~ rq  aren  जैकेट  ले

 ली  जपे  ग्रोवर  बोटਂ  को  नीचे  किया  जाये  ।  यह  सारी  कार्यवाही  की  गयी  थी  ।

 tat  साध  गुप्त  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  तैरने  वाले  पीये  डेक  में  इधर  उबर
 बिखरे

 पड़े  थे  जिस के  परिणाम  स्वप्न  उन्हें  समुद्र  में  फेंकते  में  समय  लग  कौर  बजाय  इसके  कि

 उन्हें  पोत-इं जो  तीव्र  के  ताग  फेंका  वें  उसके  पीछे  फेंके  गये  ।

 16. |  राज  बहादुर
 :

 विवरण  में  सारी  बातें  स्पष्ट रूप  से  दी  हुई  मैंने  पूरा  arte

 दिया है  ।  मैं  ज दु शश ष्थ्च राना  चाहता हूं  कि  तैरने  वाले  पीपों को  नदी  में  तमाम
 फेंक  दिया

 गया
 था

 धीर  दो  मिनट  के  झ्रत्दर-प्रत्दर  नाव  भी  डाल  दी  गयी थी  ।

 मिलती  इज़ा  पालचंधरी  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  कुरेदना  होने  का  कारण  यह

 था  कि  तीन  जिनमें  मृत  व्यक्ति  भी  गाड  चेन  के  सहारे  झुक  रहे  जिससे

 रस्सी  zz  गयी  ।  इस  बात  का  निश्चय  किस  प्रकार  fer  गया  कि  वे
 रस्सी

 के  सहारे  खड़े

 थे  ?  maar  क्या  सचाई  यह  है  कि  रस्सी  झपने  श्राप  ही  टूट
 गयी  ?

 1६. ||  राज  बहादुर
 :  इस  बात का  पता उन  लोगों  की  गवाही  से

 लगा  जो  मौके पर  वहीं

 थे  |

 tat  aaa  कैप्स  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि
 क्या  पोत  इंजीनियर  के  पिता  तथा

 मित्रों  ने  विभागीय  जांच  arn  अन्य  किसी  भी  जांच  में  गवाही  देने  को  कहा  किन्तु

 उन्हें  इसके  लिये  नहीं  बुलाया  गया  ?

 fat  राज  बहादुर  :  ए  मामलों
 की

 जांच  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा

 gene  पोत  अधिनियम  के  ग्रीन  करवाई  जाती है  ।  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  पत्तन

 maa  जांच  करवा ली  है  ।  जहां  तक  पोत  इंजीनियर  के
 पिता

 का
 सम्बन्ध  है  उन्हें  ४५००

 wa  aaa  के  रूप  में  दिया  गया  है  कौर  उनके  दो  लड़कों  को  विशेष  मामले  के  तौर  पर

 नियमों  में  ढील  करने  के  नौकरी  दी  गयी  है  ;  एक  को

 महोदय  :  मानवीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  पोत  इंजीनियर  के

 पिता  की  गवाही  ली  गगरी  जबकि  उन्होंने  गवाही  देने  का
 प्रस्ताव  किया

 था
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :  जैसा कि  मैं  ने  कहा  यह  जांच

 राज्य  सरकार  द्वारा  करवाई
 गयी

 थी

 प्रिय  महोदय  :  विभागीय  जांच  में
 ?

 fat  राज  बहादुर  :  मुन्
 इसकी

 जानकारी  नहीं  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 राजस्थान A  जल  को  उपलब्धता

 12६७८  शी  हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 स्थान  के  इश्क  इलाकों  में  भूमिगत  पानी  मिलने  की  क्या  सम्भावना  है (*)

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  श्रत्व बग  कार्प  किया  गया  <A  इस इस  काय  को  किस  प्रकार

 तेज  करते  का  विचार है  ;  झ्र ौर

 क्यो भूमिगत  जत  को  उपलब्ध  करने
 के

 लिये  क्या  कार्यक्रम  रखा  गया  है

 था
 की

 गयी  है
 ?

 ह. |  उपमंत्री  शो  ही  इस  समय  कोई  निश्चित  उत्तर  देना

 समय  सेਂ  पहले  क्यों कि  अभी  राजस्थान  में  भूमिगत  पानी  सम्बन्धी  जांच  का  कार्य  समाप्त

 नहीं  gar ।

 ब्ल्गात्मक  खुदाई  की  गयी  थी  ।  सब  से  पहले

 चह  ग्राम  सीकर  जिलों के  दस  स्थानों पर  खुदाई  की  |  जैसलमेर

 बाड़मेर  के  १५  अन्य  स्वात  पर  खुदाई  की ज  ।  रही  है  ।  जैसलमेर जिले  में  चन्दन  नामक

 स्थान  के  श्राप्तपास दस  और  नलकूप  लगाने  का  विचार  है  ।  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  भी  बारह

 स्थानों पर  अन्यय  किया  जा  रहा  है  |

 (7)  राज्य  सरकार  की  तीसरी  tarts  योजना  में  सिचाई  के  लिये  राज्य  की  कौर  से

 नलकूप  लगाते  श्राप  Teac री  लोगों  को  नलकूप  लगाने के  लियें  ऋण  देने  ६४

 रुपय  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ।

 राजस्थान सरकार  का  अगले  2  वर्षों श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  में  जान  सकता  हूं
 a

 के  fat  क्या  का  येक  छु
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  उन  की  अवस्यकता यं  ga  उन्हें  कहां  तक

 पूरा  किया जा  रहा  है
 ?

 fat  Alo  do  कृष्णप्पा  :  उनका  विचार दो  वर्षों  में  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  १०

 कुएं  खोदने  का  है  ak  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना में  उल्लिखित  ५  कुएं  खोदने  का  जिनकी

 स्वीकार  योजनाकाल  में  नहीं  की  जा

 ची  हरिश्चख  माथुर  :  मेरा  प्रश्न  राजस्थान  सरकार  ने  इसके  लिये  कया  कार्य  क्रम

 किपान्विंत  करने का  सुझाव  दिया  है  ?  क्या  उससे  यह  नहीं  कहा कि  यह  काय  व्यापक  आधार

 पर  होना  चाहिये  ब्रोकर  उन्होंने  बहुत  से  धर्मों  की  मांग  की  है
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  उनकी  जरूरत

 कितनी  है  प्रौढ़  उसे  कहां  तक  पूरा  किया  जारहा  है
 ?

 पत्री  मो ०  do  कृष्ण प्पा  :  जहां पर  भ्रन्वेषणात्मक  परियोजना  में  सफलता  मिली

 कि  चन्दन
 क्षेत्र  वहां पर  राजस्थान  सरकार का  विचार  अन्य  कुप्नों की खुदाई की  खुदाई  करने का

 हैं

 कौर  इसके  लिये  राजस्थान  सरकार  ने  ६५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।  जहां  तक

 चमक  नलकूपों  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  शर  चार  श्र  सीकर  नामक  दो

 जिलों  के  लिये १२  कार्यक्रमों  का  सुझाव  दिया  है  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :  क्यां  मानती+  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है  कि  बाड़मेर  जिले

 जहां  पर  पानी  की  सप्लाई  की  ale  कोई  व्यवस्था  नहीं  जल-झन्वेबग  कार्य  में  सफलता

 मिती  है  शौर  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  बाड़मेर  क्षेत्र  में  काम  को  बढ़ाने
 का  अनुरोध  किया  है  ?

 श्री  मो ०  Fo  कृष्ण प्पा  :  बाड़मेर  जिले  में  हमें  सफलता  नहीं  मिली  ।  केवल  जैसलमेर

 जिले में  हमें
 सफ

 नता  प्राप्त हुई  है  ।
 चन्दन  नामक  क्षेत्र में  खोदे  गये  कुद्ों में में  भ्रत्यन्त  सफलता

 मिली  है
 ।

 वहां  से  प्रति  घंटा  ५१,०००  गलन  जल  प्राप्त  sat  है  ।  राजस्थान  सरकार  का

 बाडमेर  क्षेत्र  के  लिये  कोई  अतिरिक्त  कार्यक्रम  नहीं  है  ।

 श्री  अमजद  चली  कुद  समय  पहले  राजस्थान ने  महाराजਂ  की  सेवाओं

 का  लाभ
 उठाया  जा  रहा  था  ।  क्या  में

 जान  सकता हूं  कि  आयकर की  अत्यधिक  मांग  के

 कारण  महाराजਂ  की  सेवायों  को  छोड़  दिया  गया  ?

 श्री सो  ०  वें  ०  कृष्ण प्पा  :  जब  श्री  किदवई  ने  काम  हाथ  में  लिया  तो  सबसे  पहले

 उन्होंने  महाराजਂ को  बर्खास्त  किया  उसके  बाद  से  पानीवाला  महाराज  के  स्थान  पर

 भ्रन्केषणात्मक लोक  से  काम  लिया  जा  रहा  है  |

 (16. 1|  यादव  नारायण  जाधव  :
 क्या  सरकार  सफल  कूलरों  परिभाषा  विशेषकर

 ग्रस्त  क्षेत्रों में  विचार  करेगी
 ?

 इस  समय  यदि  किसी  ae श्री  सो ०  कृष्ण प्पा  :
 हम  इस  बात  पर  विचार कर  रहे  हैं  ।

 से  एक  घंट  में  २०,०००  गलन  पानी  नहीं  निकलता  तो  हम  उसे  लाभप्रद  नहीं  मानते  ।  किन्तु

 राजस्थान  कौर  रायलसी  मा  के  कुछ  सरूद  क्षेत्रों  में  पानी
 की

 कमी  को  देखते  सरकार इस  बात

 पर  विचार  कर  रही  है  कि  क्या  इस  सीमा  को  १४,०००  गलन  प्रति  घंटा  तक  लाया  जा  सकता  है  ।

 महेन्द्र  क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  क्या  भारत  सरकार उस  विधि  का

 लम्बन  करेगी  जिसे  ईरान  में  अपनाया  जा  रहा  है
 ?

 वहां  पर  थोड़ी-थोड़ी  दुरी  पर  कुएं  खोद  दिये

 जाते हैं  arc  नीचे  से  उन्हें  एक  नाली  द्वारा  मिला  दिया  जाता  है  ताकि  वाष्पीकरण न  हो

 थी  सो ०  व०  कृष्ण प्पा  :  पहले  हम  इस  पद्धति  का  परिक्षण  करलें  इसके  बाद  हम  दूसरे  तरी  के

 भी  ग्रा जमा  लेंगे  ।  हम  चाहते  हैं  कि  पहले  यह  अन्वेषण  काय  पूरा  हो  जाये  ।

 fat  हरिश्चन्द्र  माथुर  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  पता  है  कि  राजस्थान  का  केवल  एक

 साधारण  अनुरोध यह  है  कि  बर्मो  की  संख्या  २  से  बढ़ा  कर  ६  करदी
 ।

 क्या  सरकार इस

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सम्बन्ध  में  कुछ  कर  सकेगी
 ?

 प्री
 सो०  उठ

 हमारे  पास
 भी

 राज्य  सरकार  के  समान  बमों  की  कमी
 है  ।

 हम  प्रतीक  बम  प्राप्त  करने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 |

 विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के

 कारण  हमें  उतन  sigs.  नहीं  मिल  रहे  जितने  हम  चाहते हैं  ।  राजस्थान प्रान्तर  मद्रास

 तथा  कुछ  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  भी  इनकी  मांग  की  है  ।

 श्री  दामानी  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कया यह  योजना  राजस्थान  सरकार की  सलाह

 से  बनायी गई  अथवा  केन्द्रीय  सरकार ने
 स्वयं  ही  are

 की  थी  ?

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 फी  को  दें  जांच  कार्य  हम  करते  हैं  ।  किन्तु  स्थानों  के  बारे  में  सुझाव
 स्थान  के  मुख्य  इंजीनियर  राजस्थान  के  विशेषज्ञों  की  एक  समिति देती  स्थानों केਂ  चुना

 के  बारे  में  हमारा  कोई  सम्बन्ध  यह  कार्य  पूर्णतया  राज्य  सरकार  के  जिम्मे  है
 ।

 अल्प सूचना प्रश्न  और  उत्तर

 लाशध्रोस  की  स्थिति

 S  श्री  विधा चरण  शुक्ल  :

 ग  श्रल्पसुचना  संख्या  ४.
 sit हेम  बरू  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  वियतनाम  की  सरकार  ने  भारत  से  aa में  विदेशी  हस्तक्षेप

 wey  के  लिये  afore  काय  वाही  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  क्या  है  ?

 fathead  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wet  :  ()  झर

 लोकतंत्रीय  वियतनाम  गणराज्य  ने  भारत  सरकार  का  ध्यान  लाशों  की  खतरनाक  स्थिति

 की  कौर  श्रीकृष्ण किया  है  ।  भारत  सरकार  ने  सम्मेलन  दो  भ्र र्था तु  ब्रिटेन

 *  fata  मंत्री  तथा  सोवियत  रूस  के  विदेशी  मंत्री  का  ध्यान  इस  सन्देश  श्र  लागोस की  खतरनाक

 स्थिति  की  are  दिलाया  है  |  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  लाशों  जिसे  अनिन्दित

 काल  के  लिये  स्थगित  किया  गया  की  बैठक  पुनः  बुलानी  चाहिये  ताकि  इससे  स्थिति को  सामान्य

 लाने में  कुछ  सहायता  मिल  सक े।

 विद्याचरण  क्ले  इस  समय  लागोस  में  तीन  सरकारें  हैं  जो  वहां  की  ae  सरकार

 ड्रोन  का  दावा  करती  हैं  |  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  हम  इनमें  से  किस  सरकार  को  मान्यता  प्रदान

 करते  हैं  ?

 श्री  सादत  चली  खां  :  सोचना  फौमा  सरकार  जो  एक  तरह  से  मध्यवर्ती  सरकार है

 fat  विद्याचरण  क्या  यह  आवश्यक है  कि  लाइनों में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  अ्रघीक्षण  तथा

 नियंत्रण  प्रयोग  के  सक्रिय  होने  से  ge  लाझोस  सरकार  की  अनुमति  ली  जाये
 ?

 गुरबचन  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  किसी  भी  oat  के

 लिए  किसी  भी  स्थान  पर  वहां  की  सरकार  के  सहयोग  के  बिना  ८  करना  सरल  नहीं  है  ।

 ag  तात्विक  का  et  नहीं  यह  तो  एक  व्यवस्था रिक  प्रदान है  ।  यह  तो  ठी  है  कि  आयोग

 लागोस की  सरकार  के  प्राधिकार  के  अन्तर्गत  कार्य  नहीं  यह  तो  पांच  वर्ष  पहले  हुये  जेबा

 सम्मेलन  के  प्राधिकार के  काय  करता  है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  लागोस  की

 सरकार  इस  आयोग  को  आदेश  दे  सकती  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  यदि  यह  इस  आयोग के  art

 में  बाधाएं  उपस्थित  तो  आयोग  के  लिये  काय  करना  कठिन  हो  जायेगा  ।  पिछले कुछ  समय

 से  आयोग काम  नहीं  कर  क्योंकि  ocala  की  सरकार  यह  चाहती  थी  कि  इसका
 विघटन  कर

 wast  में
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 दियां  जाये  इस  कमीशन का  एक  सदस्य  इसी  प्राकार  पर  इस  आयोग  से  हट  गया  कि

 की  सरकार  इस  आयोग  को  नहीं  चाहती  ।
 यह  एक  प्रकार  से  मूल  सा  रहा  किन्तु

 इसका  भ्रातृत्व  अभी  भी  है  और  इसे  पुनः  बुलाया  जा  सकता  किन्तु  इसके  साथ  इसका

 अस्तित्व  केवल  हवा  में  ही  एक  सदस्य--हमारा  सदस्य--इस  आयोग  का  सदस्य  उसकी

 नियुक्ति  की  जाती  यद्यपि  वह  वहां  नहीं  है  ।  पोलैंड
 का  प्रतिनिधि  भी  उपलब्ध  हो  सकता  है  ॥

 कनाडा  की  सरकार  को  ६21 ह  एक  सदस्य  की  नियुक्ति  करनी  है  ।

 tat  विद्याचरण  शुक्ल  क्या  में  जान  सकता हूं  कि  कया  ब्रिटिश  प्रधान  मंत्री  जिन्हें

 यह  मामला  निर्दिष्ट  किया  गया  था  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुजरा है
 ?

 tat  जवाहरलाल  नेहरू  जी  अभी  तक  नहीं  ।

 ती  दा जपे प्री  :
 कया  में  जान  सकता  हुं

 कि  क्या
 सरकार  लाझोस  सरकार  की  इस  बात  से

 सहमत  है  कि  ला गम् रोस  में  विदेशी  हस्तक्षेप  हो  रहा  at  यदि  तो  arta  में  ग्रन्तररष्ट्रीय

 समझौते  के  विरुद्ध  कौन  से  देश  हस्तक्षेप  कर  रह  हैं
 ?

 ओ  जवाहरलाल  मेहर  :  माननीय  सदस्य  लाशभ्रोस  की  fey  सरकार  का  ज़िकर  कर  रहे

 हूँ  ?

 ्रो  वाजपेयी  :  उस  सरकार  जिसने  भारत  सरकार  को  लिखा  है  ।

 tat  जवाहरलाल  नह : ्  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  पिछले  कुछ  समय  से  वहां पर  विदेशी

 हस्तक्षेप  हो  रहा  है  ।

 रास  सुभा  सिंह  :  इस  बात  को  देखते  कि  विश्व  के  बड़े  देश  लागोस  का  भाग्य

 निर्घारित  करने में  सक्रिय  दिलचस्पी  ले  रहे  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

 यदि  वह  चाहे भी  घटनाचक्र  को  बदल  सकता  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  घटनाचक्र  में  परिवर्तन  करना  तो  एक  बहुत  बड़ी  बात  है
 ।

 किन्तु  watt  के  सदस्य  वहां  मौजूद  नहीं  हैं  वे  यह  भी  नहीं  देख  सकते  कि  इस  समय  वहां पर

 हो  रहा है  ?

 भी  जोशी  श्राल्वा  :  क्या  हमने  जनेवा  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  देशों  का  ध्यान

 बार  बार  इस  बात  की  कौर  दिलाया  है  कि  समझौते की  भावना का  उल्लंघन  किया  गया  है  कि  वहां

 पर  स्वतन्त्र रूप  से  निर्वाचन  नहीं  gar  ?

 जवाहरलाल  यह  एक  बिल्कुल दूसरा  मामला  यह  उत्पन्न  नहीं

 |

 श्री  साधन  er  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  पोलैंड
 जो

 आयोग  का

 दूसरा  सदस्य  सलाह  की  गई  है  क्या  पोलैंड  ने  भी  कमीशन  के  सह-सभापति  को  लिखा  है  कि

 आयोग  का  कार्य  पुनः  शुरू  किया  जाये
 ?

 त्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 मुझे  इस  बात  का  पता  किन्तु  मेरा  विचार  हैकि  पोलैंड

 इस  बात  के  विरोध  में  नहीं  मूझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है
 कि

 क्या  उन्होंने  सह-सभापति

 को  कुछ
 लिखा है  अथवा  नही ं।

 fae  ग्रेजी  मे
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 ची  चिन्तामणि  पाणिप्रह्ी  :
 क्या  मेँ  जान  सकता  हूं  कि  नया  सोवियत  रूस  की  सरकार  से

 कोई  सुचना  मिली  है  ate  यदि  तो  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  आयोग की  बैठक  शीघ्र  होने  की  कोई  सम्भावना

 है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 मैं  नहीं  कह  सकता  कि  इसकी  सम्भावना  है  अथवा  नहीं

 ।  पहली

 बात  यह  है  कि  ma  के  दोनों  सह-सभापति  इस  विषय  पर  wat  राय  प्रकट  करें  झर  दूसरी  बात

 यह  है  कि  वे  यह  कह  सकते  हैं  कि  लागोस  सरकार  को  इस  बात  से  सहमत  होना  चाहिये  ।

 कनाडा  सरकार  ने  यह  प्रकट  किया  है  कि  वह  इस  ग्रा योग  के  काम  में  भाग  लेने  को  तैयार  है  ag

 कि  लागोस  की  सरकार  भी  इससे  सहमत  हो  ।  इस  समय  यह  कठिनाई है  में  नहीं  जानता  कि

 इस  समय  वहां  कौन  सी  सरकार  है  शौर  कौन  सी  सरकार  जारी  रहेगी ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  यदि  समझौते  के  वर्तमान  प्रयत्नों  में  सफलता  न  मिली  तो  क्या

 सरकार  का  विचार  इस  को  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  की  महासभा  के  चालू  श्रधिवेद्ान  में  उठाने  का

 है  ?

 भी  जवाहरलाल  हैरत  संयुक्त  राष्ट्र  संव  की  महासभा  ने  किसी  भी  समय  इस  मामले

 1.0  हाय  में  नहीं  लिया  ।  इसका  सम्बन्ध  जनेवा  सम्मेलन से  है  ।  यह  प्रश्न  कभी  भी  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  की  महासभा  के  सामने  पेश  नहीं  यद्यपि  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  की  महासभा  को  इस  बारे  में

 जानकारी  दी  जाती  रही  है  किन्तु  उसने  इस  मामले  में  कभी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 भूतपूर्व  रियासतों  के  शासक  जिनके  पास  जहाज  कौर  हवाई

 *९७३.  श्री  डामर  :.
 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  किसी  भूतपूर्व  रियासत  के  शासक  के  पास  अपना
 जहाजी  बेड़ा  या

 हवाई
 wi

 यदि  तो  उसका  cara  क्या  है  ?

 waite  wert  उपमंत्री  मुहोउद्दोन  )  :  शौर
 किसी  साबित  हुक्मरां  के

 नाम  पानी  का  जहाज  रजिस्टर  नहीं  हैं  ।  एक  साबित  हुक्मरां के  नाम  नोन शिड्यूल  हवाई  जहाज़

 का  इजाज़तनामा जारी  है  उसकी  कंपनी  दरभंगा  एनिमेशन के  पास  ३  डकोटा  २  बीचक्राफ्ट

 बोनांजा  हैं  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 Tavs.  श्री  त०  बं०  faze  wa:  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कलकत्ता  क्षेत्र  के  कार्यालय  में  WEKo

 में  ४०,०००  रुपये का  ग़बन  हो  गया  था  ;
 लला

 मूल  watt  में
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 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  थी  ;

 इसके  लिये  किन  व्यक्तियों को  जिम्मेवार  पाया  गया  ;  atk

 इन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 म्रवेनिक  उडुप्रन  उपमंत्री  :  इन्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 ने  बताया है  कि  REKo  में
 उनके  कलकता  कार्यालय  में  मुख्य  खजांची  ने  2X, 000  रुपये  का

 अस्थायी  तौर  पर  गबन  कर  लिया  था  जिसने  बाद  में  eho  के  अन्त  में  रकम  दे  दी  |

 से  (@)  रुपये  के  गबन  के  बारे  में  १६६०  में  पता  चला  ।  की  गई  जांच

 से  पता  चला  कि  यह  अस्थायी  गबन  १  C9  लाख  रुपये  के  गबन  से  सम्बन्धित  है  जिसके  बारे  में  १

 REqo  के  तारांकित
 प्रशन

 संख्या  ६२३  के  उत्तर  में  बताया जा  चका  है  |

 सन्देश

 TF&so.  थी  भाग  Fo  गायकवाड़  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ल  के  केन्द्रीय  तारघर  से  प्रतिदिन बहुत  से  तार  सन्दूकों  को

 द्वारा  भेजा  जाता  है  ;

 यदि
 तो  जनवरी से  १९६०  तक  की  में  कितने  सन्देश  तार  की  बजाय

 द्वारा  भेजें  गये  ;

 उसके  क्या  कारण हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्री  प०
 प्रति  दिन  नहीं  परन्तु  कभी

 कभी  ।

 नई  दिल्ली  के  केन्द्रीय  तारघर  से  ARIE TT STH तार  डाक  द्वारा  भेजे  गये  woeeg

 तार  डाक  द्वारा  |  ये  भ्रांकड़े  कुल  यातायात  के  लगभग  ०.  प्रतिशत  हैं  ।

 सामान्य  संचार  लाइनों  में  प्न्तरबाधा  होने  १९६०  में  सामान्य  हड़ताल

 के  कारण  |

 रेलवे  के  लिये  तीसरी  योजना  का  परिव्यय

 1९८१.  शी  तंगासणि  :
 कया  रेलवे

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में
 रेलवे

 के
 योजना  परिव्यय

 में  वृद्धि  करने  की

 स्थापना है  ;

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार

 इसमें  दक्षिण  रेलवे  का  भाग  कितना  होगा  ;  कौर

 तीसरी  योजना की  अवधि  में  दक्षिण  रेलवे पर  कितना  धन  व्यय  किया  जायेगा ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  :  यह  मामला
 योजना

 आयोग  के  विचाराधीन है  ।

 a

 मूल  ~ aay  में
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 ate  योजना  परिव्यय
 को  योजना में  व्यय  के  be Sa]  सग  ह  जरे wel  के

 feat  जाता  है  ah  रेलवे-वार  नहीं

 त्रिपुरा  में  कृति  विकास

 प  ८२.  श्री  बांग शि  ठाकुर  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  प्रशासन  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  भ्रमरी  में  त्रिपुरा

 में  ष  के  विकास
 के  लिए  व्यय  की  जाने  वाली

 ३€
 लाख  रुपये  की  कुल  भ्र नुमा नित राशि  में  से

 वर्षों में  केवल  १६  लाख  रुपये  व्यय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  पूरी  रकम  ada  fer  जाने के  क्या  कारण हैं  कौर इससे  त्रिपुरा

 में  कृषि  के  विकास  को  कितनी  हानि  पहुंची  है
 ?

 उपमंत्री  सो०  नहीं ।  a  वर्षो ंमें  लगभग  २६.  ६८

 are  रुपये  व्यय  किया  गया  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 संयुक्त  wa  गणराज्य  से  चावल  को  खरीद

 भी  रघुनाथ  tag  :

 शो  चल  बयागरा  :

 T¥a53. |  शी  राम  कृष्ण  गुप्त  :

 श्री  कोरटकर  :

 श्री  यासर  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने कि  :

 क्या  संयुक्त  अरब  गणराज्य  ने  भारत  को  चावल  देंने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;

 ate

 यदि  at,  तो  किन  शर्तों पर  ?

 बाय  तवा  कृषि  उप मंत्रो  ई  अठ  :

 क्योंकि यह  प्रस्ताव  विचाराधीन  यह  जानकारी  देना  लोक-हित में  नहीं

 है  ।

 गाड़ियों  की  टक्कर

 श्री  दी०  चे  फार्मा

 ्  श्री  अरविन्द  घोषाल  :

 | sf  सुमन  घोष
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  के  निकट  उल्टाडांगा  नामक  स्टे शान पर  सियालदह

 जाने  वाली  एक  स्थानीय  गाड़ी  के  इंजन  के  सियालदह  जाने  वाली  एक  अन्य  गाड़ी  के  पिछले

 डिब्बे  से  टकरा  जाने  के
 परिणामस्वरूप २८  यात्री

 घायल  हो  गये  ;
 oe

 ग्भ्भ्ु  में
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 १६६०.

 यदि  होता  कया
 इस  बारे में  कोई  जांच  की  गयी  है  ;

 कितने  व्यक्तियों  को  सख्त  चोटें

 क्या  उन्हें  कोई  क्षतिपूर्ति  दी  गई  है
 ?

 लिवर  उसको  प  वें  :  ४  PEKo  की  SeCTSTAT

 रोड  स्टेशन  पर  हुई  दुविधा  में  ३४  व्यक्ति  घायल  हुए  ।

 af

 | चार

 अभी  नही ं।

 त्रिपुरा में  area  कौर  घान का  स्टाक

 1६८५.  शी  दरकार देव  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fx

 त्रिपुरा  के  सरकारी  गोदामों  में  कुल  कितना  चावल  कौर  धान  जमा  है  ;

 क्या  यह  अनाज  बड़ी  जल्दी  Tet  खराब  हो  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सरकारी  स्टाक  का  इसके  मनुष्यों  द्वारा  उपभोग  किये
 जान ेके  उपयुक्त  न  रहने से  पहले  करने के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बाध  तथा  कुकी  उपमंत्री  wo  स०  :

 चावल  ११,१४९  मौलिक  टन

 घान  exe  मीट्रिक  टन

 (a)  नहीं  ।

 बरसाई-सिलीगुड़ी  लाइन

 1६८६.  श्री  प्र०  चे  बदगा  :  क्या  tara  मंत्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगे

 रसोई से  सिलीगुड़ी  तक  बड़ी  लाइन के  काकार्य  कब  समाप्त

 क्या  तिलंगा-फीका  बड़ी  लाइन  पर  निकट  भविष्य में  यात्री  गाड़ियां  चलानी

 शुरू  कर  दी  जायेंगी  ;
 शौर

 यदि  तो  कब
 !

 उपमंत्री  सें०  व०
 इसके  ser  वर्ष  किसी  समय

 पुरा  होन ेकी  सम्भावना है  जो  कि  स्थायी  रूप से
 सामान  मिलने पर  निभा

 site  sit  तक
 कोई  तिथि  निश्चित  नहीं  की  गयी  है

 ।

 मिल  मं प्रे जी  में
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 दिल्ली  के  निकट  रेल  दुर्घटनायें

 S  राम
 T#exv.

 श्री राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ३  १९६० की  रात को  १४  डाउन  इंडिया  एक्सप्रेस

 दिल्ली  स्टेशन से  ६  बज  कर  १०  मिनट पर  प्रस्थान  करने के  पद चा हू  दिल्ली से  पांच  मील

 दूर  एक  ट्रक  से  टकरा  गयी  ;

 क्या  टूटा  हुमा ट्रक  २००  गज  तक  साथ  ही  विनीता  रहा  शौर  उससे  रेल  के  दोनों

 मार्ग  wae हो  गये

 क्या  सहारनपुर  जाने  वाली  जो  दुर्घटना-स्थल  के  नजदीक  गयी  थी

 समय  रही  रोक  ली  गई  श्र  टक्कर  बच

 क्या  दिल्ली से से  चलने  वाली  अथवा  वहां  पर  पहुंचने  वाली  कुछ  महत्वपूर्ण  गाड़ियों

 को  चार  घंटे  से  भी  प्रतीक  प्रतीक्षा  करनी  और

 (=)  दिल्ली से  इतने  नजदीक  स्थान  पर  लाइन  को  साफ  करने में  पांच  घंटे  कैसे लग

 गये  ?

 रिले  उनको  ..1|  सें०  ब०  :  से

 लाइन  को
 साफ  करने  में  लगभग  चार  घंटे  लगे

 ।
 साफ  करने  में

 समय

 उसमें  कोई  कमी  नहीं  की  जा  सकती  थी  ।

 मध्य  प्रदेश  में  गेहूं  का  स्टाक

 मिलती :
 1*  2६८८.

 श्री राम  कृष्ण  गुप्त :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  P|  4 fe

 क्या  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  था  कि  वह  उसका

 गेहूं  का  स्टाक  उठाते  ;  भर

 यदि  तो  सरकार ने  इस  बारे में  क्या  कार्यवाही  की

 बाद  तवा  कृषि  उप मंत्रो  wo  स०  :  भर  नही ं।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केवल  गेहूं  के  स्टाक  को  बेचने  के  बारे  में  भारत  सरकार  की  सहायता
 मांगी थी  इस  समय  यह  मामला  विचाराधीन है

 टेलीफोन  करने  के  लिये  टोकन

 1*  ४८९.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २६  १९६०

 के  भ्र तारांकित wer  संख्या  १५६६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  टेलीफोन  करने  के  लिए  टोकनों  ar  निर्माण  करने  के  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय

 serene
 के  परामर्श  से  इस  बीच  haar  कर  लिया  गया

 मूल  प्रंप्रेजी  में
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 तथा  संचार  मंत्री  प०
 यह  प्रस्ताव छोड़  दिया  गया

 है  ।

 दिल्ली  में  नया  भ्र स्प ताल

 F&&o  श्री  भक्त  दर्शन

 श्री  जीत  सिह  सरहदी

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २  अगस्त  rE Go  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 मे ंयह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नई  दिल्ली  स्थित  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  संस्था  में

 ९५०
 बिस्तर  वाले

 एक  अस्पताल
 की  स्थापना  के  बारे  में  ga  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 स्वस्थ्य  मंत्रो  अस्पताल के  बहिरंग  रोगी  विभाग  के  निर्माण  कायें

 को  संस्था  की  भवन  समिति  द्वारा  मान्य  एक  ठेकेदार को  शीघ्र  ही  सौंप  दिये  जाने  की

 आशा है  ।  ६५०  बिस्तरों  वाले  अस्पताल  तथा  सम्बन्धित  भवनों के  निर्माण  के  प्राक्कलन

 विचाराधीन हैं  ।

 टेलीफोन  बिलों  का  भुगतान

 1९९१  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  क्या  परिवहन  war  संचार  मंत्री यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 कपा  यह  सच  है  कि  भोपाल  में  राज्य  सरकार  के  २१  संस्थानों  बार  बार  याद
 दिलाने  ate  नोटिस  भेजने  के  अपने  टेलीफोन  बिल  wer

 me

 किये ;

 क्या  उनके  टेलीविजन  कनेक्शनों  को  काट  देना  पड़ा थ  ;  श्र

 क्या  देय  रकमें  इस  बीच  चुका  दी  गयी  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  To

 जी  el  |

 जी
 और  टेलीफोन  फिर  लगा  दिये  गये

 दायरों के  ae  योजनायें

 1४६२.  ott  हरिश्चन्द्र  माथुर  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  राज्य  सरकारों  को  सभी  शहरों के
 बारे  में  वृहद  योजनाएं

 तैयार  कराने  की  कोई  सलाह  दी  है

 (a)  इस  बारे में  क्या  केवी  की  गयी है  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  क्या

 है  att  इसके  ara  में  क्या  कदम  उठायें  गय  हैं  ;  AK

 क्या  बहु  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  उपलब्ध
 हैं

 ?

 मिल  प्रंथ्रेजी  में
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 स्वस्थ्य  मंत्री  :
 से  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 है  जिसमें  प्रत्येक  बात के  बारे में  व्यौरेवार  स्थिति  बतायी  नयी  है  |

 विवरण

 नगरों  at  कस्बों में  योजनाएं  तैयार  कराने  की  वांछनीयता को
 द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजन में  बताया  गया है  जिसमें  देश में  शहरी  विकास के  भावी  कार्यक्रम  योजना

 के  महत्व  पर  जोर  डाला  गया है  कौर  प्रत्येक  राज्य  को  सभी  महत्वपूर्ण  कस्बों के  लिये  बृहद

 योजनाकारों  के  सर्वेक्षण  ate  तैयार  करने के  लिये  निश्चित  कार्यक्रम  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया

 योजना  में

 पूना  ग्राही  जैसे  शहरों  पर  शीघ्र  ध्यान  दिये  जाने  का  भी  सुझाव  दिया गया  \9

 १९६०  को  बंगलौर में  हुए  नगर  कौर  ग्राम  प्रायोजन  मंत्रियो ंके
 सम्मेलन

 में
 योजना  में  उपरोक्त

 निर्देशों
 के  श्रतुसरण  में  नगरों  कौर  कस्बों

 के  लिये  योजनाएं  dare  करने  की  वांछनीयता
 को

 विभिन्न  राज्यों  को  बताया  गया

 सभी  प्रमुख  नगरों  के  लिये  बृहद  योजनाओं  के  बारे
 में

 सिफारिश  को  सामान्यतः

 सभी  राज्य  सरकारो ंने  मंजूर  कर  विभिन्न  राज्यों से  प्राप्त  जानकारी के
 आघार

 पर  ऐसा  लगता है  कि  लगभग  सभी  राज्य  बड़े  बहरो ंके  लिये  बृहद  योजनायें  तेयार  करने

 का  काम  प्रारम्भ  करने का  प्रयत्न  कर  इस  बारे  में  राज्यों  द्वारा  की  गयी  प्रगति

 का  नगर  प्राम्य  आयोजन  सम्बन्धी  राज्य  मंत्रियो ंके  उपरोक्त  सम्मेलन में  पुनर्विलोकन

 किया  गया |  परब  यह  राज्य  सरकारों  पर  है  कि  वे  अपनी  शीरानी  पंचवर्षीय  योजनाकारों  में

 आवश्यक  उपबन्ध

 सभी  नारों  के  लिए  वृहद  योजना को  Tare  करने  का  कार्य  आरम्भ  करेने  के

 लिये  देवा में  पर्याप्त  संस्था  में  कुशल  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं हैं  इस  समय  कस्बा  कौर  नगर

 आयोजन  में  प्रशिक्षण  देन ेके  लिये  केवल  तीन  स्कूल हैं  ।  तथापि  वैज्ञानिक  भ्रनुसन्धान  शौर

 सांस्कृतिक-कायें  मंत्रालय  इन  प्रशिक्षण  सुविधाओं में  वृद्धि  करने पर  विचार  कर  रहा है  ताकि

 तटीय  पंचवर्षीय  योजना  के  oa  तक  प्रति  a  १००  कुशल  are  आयोजक  तैयार  किये  जा

 प्रशिक्षण  सुविधाघरों  में  वृद्धि  सम्बन्धी  कार्यक्रम के  बारे में  राज्य  सरकारों को  ्

 दिया  गया है  उनसे  विमान
 उपलब्ध  सुविधाओं  a  नयी  सुविधाओं से  पूरा

 लाभ  उठाने

 की  प्राय ना  की  गयी  है  ।

 राज्य  परिवहन  श्रोतों  का  सम्मेलन

 12६३.  श्री  तंगदिली :  क्या  परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 Far  २६  कौर  २७  १९६०  को  बम्बई में
 राज्यों

 के  परिवहनਂ  ara

 के  सम्मेलन
 में

 परिवहन  संचालकों
 के  लिए

 लग
 सुविधाओं में

 वृद्धि  करने
 का

 फैसला  किया  गयी

 था  ;

 यदि  होता  इस  बारे
 में  सरकार  की

 कया  प्रस्थापना है  ;
 ak

 चालकों  जायेंगी ? (1)  USHET  शर  गैर-सरकारी  परिवहन  सें  एं को
 कया

 सहा

 ad  वी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य-यंत्री  राज  :  )  से
 गैर-सरकारी  क्षेत्र में  परिवहन  संचालकों को  मोटर  गाड़ियां  खरीदने के  लिये  ऋण  सुविधायें
 देने

 के  प्रीत  पर  १९६०  में  बम्बई  में

 सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  था  ।

 हुए  राज्य  परिवर्तन  श्रायुक्तों/नियंत्रकों के
 सम्मेलन  में  सिफारिश  की  गयी  कि  भारत  सरकार

 राज्य  परिवहन  वित्त  निगम  अया  ऐसी  प्रकार
 की  एजेन्सियों  स्थापित  करने  की  योजना

 बनाये  श्योर  वह  विचार  के  लिपे  राज्य  सरकारों  को  भेजी  जायें  ।  mazes  योजना  तैयार
 करने  के  लिये  कुंवारी  की  जा  रही

 दिल्ली  में  पागल  कुत्ते  के  काटे  के  इलाज  की  सुविधायें

 कि

 T*eew.  श्रीमती  इला  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली में  पागल  कुत्त ेके  काटे  के  उपचार  की

 afar के
 अभाव  की  शोर  श्रीकृष्ण  किया  गया  है  ;  atk

 (@)  यदि  तो  राजधानी  के  विभिन्न  क्षेत्रों
 में  विभिन्न  अस्पतालों में  पागल  कुत्ते

 के  काटे  के  उपचार  की  संक्रमित  शौर  यथेष्ट  सुविधाएं  उपलब्ध  करने के  लिए  क्या  कदम
 उठायें  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विवार

 स्वास्थ्य  मंत्रो  कर मरकर  इस  बारे में  सरकार ने  समाचार  पत्रों में
 खबर  देखी  है  ।

 दि ली  ate  त्री  दिल्ली  में  तीन  अस्पताल  कौर  चार  कुत्त ेके  काटे  के  इलाज

 के  केन्द्र हैं  जहां  कुत्त ेके
 काटे  के  इलाज  की  पर्याप्त  सुविधायें  उपलब्ध हैं  ।

 हिसार  में  रेलवे  यात्रियों  में  झगड़ा

 1६१५.  श्री  दी०  चे  कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  हैकि  २०  १९६०  की  रात  को बीकानेर-हिसार

 पर  चलने  वाली  एक  गाड़ी में  ६०  अकाली  यात्रियो ंके  एक  दौर  aq  यात्रियों

 के  बीच  हिसार  रेलवे  स्टेशन  पर  झगड़ा  हो  जाने से  भ्रट्ठारह  यात्री  घायल  हो  गये

 इस  झगड़े के  क्या  कारण थे  ;

 प्रत्येक  पक्ष के  कितने  यात्री  घायल  हुए  ;  alk

 इस  बारे में  क्या  कार्यवाही  की  गयी ?

 Ro रेलवे  उपमंत्री  Ho  राम स्वामी
 )

 ak

 नवम्बर
 की

 रात  को  एक  बारात  कुछ  अकालियों
 को

 दिन
 जेल  से छोड़े

 एक  यात्री  गाड़ी से  हिसार से  जाना  था  जो  कि  रात की  २२-३०  बजे  चलती  अकालियों

 नें  जिन्होंने  दो  डिब्बों  पर  कब्जा  कर  रखा  एक
 fest  में  जिसमें  काफी  जगह  खाली

 बारात  को  उसमें  उसन ेसे
 रोका

 इससे  वापस  में  झगड़ा  हो  गया  जिसके  परिणामस्वरूप

 दोनों
 दलों

 के  बीस  व्यक्तियों  को  हल्की  चोटें  बायीं
 ।

 मल  भ्रंग्रेजी में में



 ४८  १८८२  )  लिखित  उत्तर  शहे

 बारातके  ५  सदस्य  ate  १५  अकाली ।

 (@)  इस  मामले में  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गयी  :--

 (१)  घटनास्थल  पर  मौजूद  सरकारी  रेलवे  पुलिस  ak  ध्रसैनिक  पुलिस  ने  ६

 प्रणालियों  को  गिरफ्तार कर  लिया  ate  भारतीय  रेलवे  प्रीमियम  की  धारा

 १२०  कौर  भारतीय  दंड  क्रिया  की  धारी  gva/ eve  /३२४  कौर  ३२५

 के  ध्यान  एक  मामला  at  कर  लिया  ।

 )
 (  q  )  verre  गाड़ी के  साथ  रेलवे  पुलिस  बल  wk  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के

 व्यक्ति  साथ  गये

 (३)  ग्रावश्यक  gata  शझ्रपनाने के  भविष्य में  अकालियों  को  छोड़ने  के  लिये

 a
 जिला  ate  जेल  अ्रधिकारियों  से  gt  caret  लेने  at  व्यवस्था  भी  की  गयी

 ह

 ध्रसेनिक  वि भान चालक

 स०  मो०  बनर्जी

 श्री इ०  मधुसुदन  राव

 16९६. ।  श्री  ही०  Alo  मुकदमों

 श्री  तंगामणि

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ७०  असैनिक  विमान  जिन्हें  सरकार  द्वारा  प्रशिक्षण

 दिया  गया  wit  तक  बेरोजगार हैं

 कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  विमान  चालक  के  प्रशिक्षण  पर  ७५,०००  रु०  व्यय

 किया  था  गौर

 इन  व्यक्तियों  को  भारतीय  वाय  सेन में  नियत  करन ेके  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 उठाय  गये  हैं
 ?

 म्रसैनिक  उदयन  उपमंत्री  €६०  को  लगभग

 ३४  विमान चालक  बेरोजगार  थे  जिनके  पास  चाल  लाईसेंस  थे  ।

 १७४

 वर्ष  १९५७ से  REXE  तक  विमान  चालकों के  पाठ्यक्रम  के  लिये  दो  वर्ष के

 प्रशिक्षण  के  लिये  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी  पर  सरकार  द्वारा  लगभग  ४०,०००  रु  खच  किया

 गया  |

 यद्यपि  प्रशिक्षार्थियों  को  काम  fem  जिम्मेदारी  नहीं

 कुछ  बेरोजगार  विमान चालकों  को  काम  पर  लगाने  का  प्रदान  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  विचारां

 भजा  गया  |
 ae

 अंग्रेजी  में

 1698  (211)



 ३०१४  लिखित  उत्तर  १९  १९६०

 दक्षिण-पुर्व  रेलवे  के  निर्माण-कार्य की  जांच

 राम  कृष्ण  गप्त
 trees.

 {  श्री  त०  ब०  faze  राव

 क्या  रेलवे  मंत्री  २३  १९६० के  अतारांकित  wer  संख्या  १३०० के  उत्तर के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 दक्षिण
 पूर्व  रेलवे  के  उप-मुख्य  इंजीनियर  कौर एक  जिला

 इंजीनियर  की  देखरेख  में
 किये  जा  रहे  एक  निर्माण-कार्य

 जो  बाद  में  मानक  विशिष्टियों
 से  निचले  स्तर  का

 गाथा  गया  aT,  ल

 जांच के  बारे  म  विशेष  पुलिस  संस्थान की  रिपोर्ट  पर  इस

 बीच  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम

 उपमंत्री  सें०  मुख्य शौर  हां  च्

 इंजीनियर  को  ate  जिला  इंजीनियर  को  मानक  विशिष्टियों से  निचले  स्तर  के  लिये  जिम्मेवार

 नहीं  ठहराया  गया  हं  क्योंकि इस  पर  सक्षम  अधिकारी  की  स्वीकृति  मिली  हुई  थी  ।

 मानना  स्टेशन  पर  पोस्टर

 1१6५८.  श्री  पांगरकर  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  रेलवे  के  मानना  स्टेशन  पर  कितने  पोस्टरों  को  रजिस्टर  किया

 गया

 वर्ष  PEYE—Fo  में  उनके  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों  का  कया  ब्यौरा है  ;  पौर

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  १००  |

 शर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ६४]

 झप  इंडिया  एक्सप्रेस  का  पटरी  से  उतर  जाना

 1१& ६०.  श्री  पांगरकर  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 १०  १९६० को  १२३  अप  इंडिया  एक्सप्रेस का  एक  डिब्बा  पुर्व  रेलवे  के  बरूना कौर

 बक्सर  स्टेशनों  के  बीच  पटरी  से  उतर  तो  १३  व्यक्तियों को  चोटें  बायीं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ब्०  राम स्वामी )  &  १€  ६०  को  बरूना  बक्सर

 स्टेशनों के  बीच  १३  सर्प  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस के  एक  डिब्बे  के  पटरी  से  उतर  जाने  से  किसी  को

 कोई  चोट  नहीं  ।

 रेलवे  मजिस्ट्रेट

 1१९६१.  श्री  सुमन घोष  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  प्रथम  श्रेणी  के  प्र धि कार प्राप्त  सेवा-निवृत्त  डिप्टी  मजिस्ट्रेट
 प्रौढ़

 are  मजिस्ट्रेट

 पूर्व  ate  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  में  मजिस्ट्रेट  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  हैं

 यदि  तो  प्रत्येक जोन  में  ऐसे  कितने  मजिस्ट्रेट  हैं  ;  तौर

 मूल  sai  में
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 नये  मजिस्ट्रेट नियुक्त  करने  के  बजाय  उन्हीं  मजिस्ट्रेटों  को  उच्च  वेतन  पर  नियुक्त

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें  ०  Fo  :  हां  ।

 पूर्वोत्तर  tag में  एक  ग्रोवर  ga  रेलवे  में  चार  |

 रेलवे  मजिस्ट्रेटों  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  है  जिन्होंने  उनको

 छोड़ना  कठिन  समझा है  ।

 क्वि लोन  नगर  में  राव  क्रासिंग

 श्री
 मे०  क ०  कुमारन

 1१९६२.
 श्री  कौडियाल

 क्या  al  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  क्वि लोन  शहर  के  मुख्य  स्थानों  में  चार  लेविल

 क्रासिंग  होने से  उत्पन्न  यातायात  की  कठिनाइयों  की  आकृष्ट  किया  गया  है  ;  त्रौरः

 क्या  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  की  कोई  प्रस्थापना  है
 ?

 teat  saint  सें०  :
 दां

 संबंधित क  प्राधिकार राज्य  सरकार  से  विशिष्ट
 प्रस्ताव  प्राप्त  होने

 पर  जिन्होंने  उस

 ara  के  बारे  में  लागत  में  अपना  अंश  देना  लेविल  क्रासिंग  को  ऊपरी/निचले  पुलों  में  बदलने  की

 योजना है  ।  प्रभी  तक  केरल  सरकार  ने  इन  चार  लेविल  क्रार्सिंगों  में  से  केवल एक  जहां  यातायात

 बहुत  भ्रधघिक  ऊपरी  पुल  में  बदलने  की  सिफारिश  की  हे
 ।  इस  ऊपरी  पुल  की  योजना  तैयार

 कर

 नी  गयी  है  ।  प्रौढ़  उसकी  राज्य  सरकार  परीक्षा  कर  रही  है  कौर  जैसे  ही  ये  स्वीकृत  हो  कार्य

 आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  |

 त्रय  तीन  लेवल  क्रार्सिंगों  पर  सड़क  यातायात  बहुत  थोड़े  समय  के  लिये  रोका  जाता

 है  ।

 बांध  प्रदेश  में  सहकारी  चीनी  कारखाने

 1१९६३.  श्री  रावी  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  agin  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करा  कि

 आंध्र  प्रदेश  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  aa  तक  सहकारी  क्षेत्र  में  कितने  चीनी

 कारखाने  स्थापित  fet  जाने  की  आशा  है  ;

 उनमें  से  प्रत्येक  की  क्या  क्षमता  है  ;

 उनमें से  प्रत्येक की  अनुमानित  लागत  क्या है  ;  शौर

 ये  कारखाने  कहां  स्थापित  किये  जायेगे  ?

 1  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  उपमंत्री  Yo  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रीत  तक  प्रघन  प्रदेश  में  सात  सहकारी  चीनी  कारखाने  स्थापित  किये  जाने  की

 है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ore  लिखित  उत्तर  ReKo

 से  एक  विवरण  संतन  है  ।
 जिसमें  ब्यौरेवार  जानकारी

 दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट

 घ्नबन्घ भ्  संख्या  ६६]

 चाप  प्रदेश  वरिष्ठ  नदी पर  पुल

 Treew  श्री  रामी  रेडी  :
 क्या  परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे

 अघ  प्रदेश  में
 वशिष्ठ  नदो  पर  पुल  बनाने में  क्या  प्रगति हुई  है  ;

 पुल  पर  निर्माण-कार्य  कब  प्रारम्भ  हुआ

 (7)  यह  काय  कब  पुरा  होने  की  अदा  है

 जब्र यह  मंजूर  किया  गया  तो  निर्माण की  प्राककलित  लागत  क्या

 (=)  क्या  मंजूरी  के  बाद  प्राक्कलनों में  संशोषन किया गया है किया  गया  है  ;

 यदि  तो  संशोधित  प्राक्कलन  क्या  हैं

 प्राक्कलनों  में  संशोधन  के  क्या  कारण  हैं

 यह  योजना  किस  एजेन्सी  के  जरिये  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ;

 क्या  व्यय  में  केन्द्रीय
 ak  राज्य--दोनों सरकारें  भ्रंश दान  देंगी  प्रौढ़  यदि  तो  उनमें

 से  प्रत्येक  कितना  कितना  वंश  देगा  ?

 परिवहन  तथा  date  मंत्रालय  में  राज्य-यंत्री  राज  श्र

 यह  कार्य  शीघ्र  ही  aren  किये  जाने  की  वादा है

 इसके  शुरू  होने  के  ३  वर्ष  के  भीतर  ।

 €&४'  28  लाख  रुपये  |

 नही ं।

 अर  sea  उत्पन्न नहीं  होते

 यह  कार्य  प्रदान  प्रदेश  लोक-कर्म  विभाग  द्वारा  ठेके  पर  किया  जायेगा ।

 )  जी  हां  ।  भारत  सरकार  कौर  गायन  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  व्यय को  ७:१  के  अनुपात

 में  वहन  करेंगी  |

 wt  के  फार खान

 FREER.  श्री  हेम  राज  :  कया  खाय  तथा  कृषि  मंत्री  ३१  अगस्त  PERO  के  ग्र तारांकित

 प्रदान  संख्या  १७८४  के  उत्तर के  संबंध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  देश  में
 राल

 के  कम

 भरण  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  की  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  राल-उत्पादन  क्षेत्रों  में

 राल  के शर  कारखाने  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  है
 ?

 मंत्री  प०  दा  तटीय  योजना  काल  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में

 राल  के  कारखाने  स्थापित  करने  को  कोई  प्रस्थापना  नहीं  है  ।  ऐसे  कारखानों  को  स्थापना  का  कार्य

 राज्य  सरकारों  से  संबंघित  है  ।

 Tr  Taras  में



 २८  {say  लिखित  उत्तर  ३०१७

 हिमाचल  sae  में  उत्पादित  राल

 1१९६६.  श्री  हेमराज :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि  वर्ष
 १९५२

 से  १९६०  तक की  श्रेय  तक  हिमाचल  प्रदेश  में  जिने-वार ak  वर्षो-वार  कितना  राल

 तैयार  किया  गया  ?

 कृषि  मंत्री  do  दा०  :
 जिनका

 प्राप्त  की  जा  रही  दै  कौर  प्राप्त
 होने

 पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मुगलसराय  स्टन  पर  शिकायतें

 कहकर  fa
 1१९६७.  श्री  सपना  पांडे  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की

 क ी  १  थ

 १९५९-६०  में  मगर  सराय  जंक्शन  स्टेशन  पर  शिकायत  पुस्तक में  कितनी  कौर

 किस  प्रकार  की  शिकायतें  दर्ज  की  गयी थीं  ;  कौर

 उनके  संबंध  में  क्या  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हे
 या  करने  का  विच चार  है  ?

 रेले  उपमंत्री  सें०  do  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 (१)  eevee a से  ३०  १९६०  तक  ११६  fred  दर्ज  की  गयी  थीं
 ।

 उनका  ब्योरा  इस  प्रकार  से  है

 शिकायतें

 (१)  शिष्टाचार  29.0

 (२)  रिश्वत  कौर  भ्रष्टाचार

 (३)  वाणिज्य  कर्मचारियों  द्वारा  afar  Ha-Ha  कि
 टिकटों  की  खिड़कियों को  देर  से  प्रपने  कायें से

 स्थित  माल  को  बुक  करने  से  इन्कार  करना  |  ढेर

 (¥)  नियमित  रेल  गाड़ी  सेवा

 (५)  मेकेनिकल  त्रुटियों  जैसे  कि  पंखों  ate  रोशनी  का  खराब  a

 जाना

 (६)  ग्रस्तोषजनक  योजना  व्यवस्था  ३०

 (७)  सुविधाघरों  की
 कमी  १२

 (८)  विविध  शिकायत  १२

 (&)  लाइसेंस  प्राप्त  heat  के  विरुद्ध  शिकायतें

 कल  %&

 मूल  भंप्रेजी  में
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 उन  त्रुटियों  को  दूर  कर  देने  के  संबंध  में  कार्यवाही  की  गयी  है  कौर  दोषी  कर्मचारियों

 को  उचित  दंड  दिया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  मुख्य  सड़कें

 1१६६८.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  किन्हीं  मुख्य  सड़कों को  राष्ट्रीय  राजपथ  की  सुची  में  सम्मिलित

 किया  गया है  ;  शरर

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजन।काल  में  उन  सड़कों  के  संधारण  पर  कितनी  राशि  खर्च

 की  गयी है  ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  उत्तर  प्रदेश  की

 निम्नलिखित  मुख्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजयों  में  मान  लिया  गया  है  :--

 (१)  मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ  रोड  राजपथ

 संख्या  २४)  |

 (2)  लखनऊ-फंजाबाद-गोरखपुर  रोड  राजपथ  संख्या  २८  का  ।

 (३)  नागरा-ग्वालियर  सेक्शन  राजपथ  संख्या  ३  का  एक  |

 (¥)  लखनऊ-कानपुर-झांती  रोड  राजपथ  संख्या  २५  का  एक  |

 (५)  वाराणसी  से  उत्तर

 बिहार  सीमा  रोड  राजपथ  संख्या  २  का  ।

 गोरखपुर-गाजियाबाद-वाराणसी  रोड  राजपथ  संख्या  २९)  ।

 (७)  मिर्जापुर-रीवा  रोड  राजपथ  संख्या  ७)  ।

 (5)  इलाहाबाद-रीवा रोड  राजपथ  संख्या  २७)

 (&)  झाँसी-सागर  रोड  राजपथ  संख्या  २६)  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  प्रत्येक  वर्ष  में  इन  सड़कों  के  संधारण  पर

 निम्नलिखित
 राशियां

 हज  की  गयी  थीं  —

 ज
 वर्ष  राशि

 लाख  रुपये

 PEXE—NXY  भ्  द

 १६  YI9—X“S  £5  १६

 PEYS—KE  भ०  Vo

 PEXE—Ko  42° S32

 १६६०-६१  R9°  ६०

 मल  अंग्रेजी  में

 «Trunk  Roads.
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 उत्तर  प्रदेश  में  नई  रेलवे  लाइनें

 1१९६८.  श्री  सर  पाण्डेय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उतर  प्रदेश  सरकार  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी
 भाग

 में  कोई  गधी
 रेलवे  लाइन  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  रकार  से  प्रार्थना  की  है  ;

 यदि  तो  किन  किन  नपी  रेलवे  लाइनों के  संबंध में  सुझाव  दिया  गया  है  ;

 और

 क्या  तृतीय  योजना  काल  में  इन  में  से  किसी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ

 किया  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  नयी

 लाइनों  के  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  से  अभी  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं  ।

 ate  wea  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 इंजन-डिब्बे

 1१९७०.  टीवी  चं०  फार्मा  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कालों  में  उत्तर  रेलवे  की  बड़ी  तथा  मीटर  लाइनों

 लिये  कितने  नये  डिब्बे  तथा  माल  feet  ग्रावंटित  किये  गये  हैं  ;  ak

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  में  उत्तर  रेलवे  की  इन  लाइनों  पर  कितने

 इंजन  at  डिब्बे  af  चलाये  जायेंगे  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  श्र  (a).  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 व्परिदिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६७]

 टेलीफोन  के  कनेक्शन

 1१९७१.  श्री  do  do  शर्मा  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 बटाला  जिला  में  ट ेलियोन  कनेक्शनों के  लिये  कितने  आवेदन  पत्र  अभी

 विचाराधीन हैं  ;  at

 इन  के  लिये  मंजूरी देने
 के  कार्य

 को
 गति  देने

 के  लिये  क्या  कुंवारी

 की

 तथा  संचार  मंत्री  To  :  REY I

 बटाला  के  एक्सचेंज की  क्षमता  को  हाल  ही  में  १५०  से  २००  लाइनों  तक  बढ़ा

 ‘fear  गया  हैं  कौर  नये  कनेक्शन  शीघ्र  ही  दे  दिये  जायेंगे  ।  इस  एक्सचेंज को  बड़ा  कर  ४००  लाइनों

 लक कर  देने  केसंबंधों में  भी  कार्यवाही की  जा  रही  है  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 Fao  लिखित  उत्तर  ve  १९६०

 अमृतसर-पठानकोट  रोड

 1१९७२.  थी  दी०  |: ह०  शर्मा :  कया  परिवहन तथा  संसार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  fe  :

 क्या  पंजांब  सरकार  ने  अ्रमृतसर-पठानकोट  रोड  को  चौड़ा  कर  देने  के  संबंध  में  कोई

 सुनाव  भेजा  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  faster किया  गया  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  नहीं ॥

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  रेलवे  के  ऊपरी  पुल

 1१६७३.  श्री  ato  चं०  फार्मा  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  RERO—-K LU

 कौर  १६६१-६२  में
 पंजाब

 में  रेलवे  के  कितने  ऊपरी  पुल  बनाये  जा  रहे  हैं  कौर  वे  कहां  कहां  बनाये
 जा  रह ेहैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  राम स्वामी )
 :  यह  जानकारी  राज्य-वार  नहीं  भ्रमित  रेलवेवार

 रखी  जाती है  ।

 स्टेशन

 1१९७४.  श्री  दी०  चल  शर्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने कि  पंजाब  के

 बटाला  स्टेशन  के  प्लेटफार्मो  पर  छत  लगाने  भर  पैदल  चलने  वालों  केਂ  लिये  ऊपरी  पुल  के  विस्तार

 के  कार्य  में  कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 faa  उपमंत्री  शाहनवाज  इस  स्टेशन  पर  केवल  एक  ही  प्लेटफार्म  इसलिये
 ऊपरी  पुल  की  आवश्यकता  ही  नहीं  इसलिये  उसके  विस्तार  का  भी  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  जहां

 तक  प्लेटफार्म  पर  छत  लगाने  का  उस  कार्य को  १९६२-६३  के  कार्यक्रम में  सम्मिलित  करने

 का  विचार  गया  परन्तु  ऐसा  कार्य  धन  की
 उपलब्धि

 हराकर  रेलवे  उपभोक्ता  सुविधा  समिति

 से  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  किया  जायेगा  |

 पुरी  में  द्वादशी  के  सम्बन्ध  में  प्रबन्ध

 att  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 TREY.
 हू  श्री  सामन्त  बिहार  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  रेलवे  मंत्रालय  को  उड़ीसा  सरकार  से  इस  संबंध  में  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  हुई

 हैकि  पुरी  में  शीघ्र  ही  होने  वाले  गोविन्द  द्वादशी  स्नान  के  अवसर  जो  कि
 सौ

 वर्ष  के  बाद

 एक  बार  जाता  पुरी में  खाने  वाले  यात्रियों  की  भीड़  के  लिये  यात्रा  संबंधी  उचित  प्रबन्ध  कर

 दिये  जायें  ;

 क्या  रेलवे  प्राधिकारियों के  पास  ये  रिपोर्टो पहुंच  गयी  हैं  कि  इस  भ्र वसर पर
 दस

 लाख

 से  भी  ग्रीक  यात्री  वहां  पधारेंगे  ;

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 यदि  तो  क्या  रेलते  प्राधिकारी इस
 भी  ~) a  भाड़ को  सुविधायें देने  के  लिये  पहले  ही

 मुक्त  कार्यवाहियां कर  लेने  का  विचार रखते  हें  ;

 (7)
 विचार है  ,

 र

 तो

 यात्रियों  के  कराने  जाने  के  घ  में  क्या  क्या  कार्यवाही  करने

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ao
 हां  ।

 हां  ।

 हां  ।

 रेल  लाइन  क्षमता  ate  रेल  गाड़ियों  के  स्थान  की  उपलब्धि  को  ध्यान

 में  रखते  हाथ  नियमित  रेल  गाड़ियों  में  अ्रतिरिक्त  स्थान  की  व्यवस्था  की  जायेंगी  ate  यदि

 कता  समझी  गयी  तो  विशेष  गाड़ियां  भी  चलायी  जायेंगी  ।  संबंधित  स्टेशनों  पर  बढ़िया  किस्म  की

 स्वच्छता  संबंधी  अतिरिक्त  बुकिंग  सुविधायें  तथा  wa  यात्री  सुविधायें  भी

 जायेंगी  |

 पुरी  में  गोविन्द  great  के  अवसर  पर  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  संबंधी  पूर्वोक्त

 Tee.  डा०  सामन्त  सिंगार  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  कि  १९६१  में

 पुरी  में  मनाये  जाने  वाले  गोविन्द  द्वादशी  स्नान  के  पर  बीमारियों
 की

 रोक-थाम  के  लिये  वित्तीय

 सहायता  प्रविधि  सहायता  दी  जाये  ;

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  इस  अवसर  पर  देश  के  विभिन्न  भागों  से  यात्री  यहां

 झा  रहे
 मत

 कया  राज्य
 सरकार

 ने  उस  पर
 स्वास्थ्य  संबंधी विशेष  कार्यवाहियों के  बारे

 में  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  पुराने  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  क्या  कार्यवाही
 की

 जा
 रही

 an

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  कौर  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्रन्दसान वतन  विभाग

 Trees.  श्री  to  चं०  फार्मा :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९६०-६१  के  वित्तीय  वर्ष के  लिये  अन्दमान  विभाग को  निम्नलिखित

 प्रयोजनों  के  लिये  कितनी  राशि  आवंटित  की  गयी  है

 (१)  सामान्य  प्रशासन  ;

 (२)  बस्तियां बसाना  कौर  पुनर्वास  ;  कौर

 कभी तक  कितनी  राशि  इस्तेमाल की  जा  चुकी  है  ?

 मूल  म्रंप्रेजी  में
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 कृषि  मंत्री  पू०  Mo  :  श्र  (@).  जानकारी  निम्नलिखित
 आभा

 eters ee

 FER 0-|K 2  के  gg

 आय-व्यस्क  तक  इस्तेमाल

 में  ग्राम  ad  की  जा  चुकी

 राशि  राशि

 ह  ee

 aq

 १.  सामान्य  प्रशासन  20,08  ,e 90  ५०,१४० है

 २.  बस्तियां  बसाना  €,  RY,900  9४,१२७
 _

 विशेष--वन विभाग  प्राय-व्ययन  में  पुनर्वास के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  |  बस्ती

 बसाने  के  प्रस्तुत  जंगल  काटने  की  व्यवस्था  है  |

 उत्तर  रेलवे  में  लोको  वर्कशॉप

 1१९७८.  श्री  दी०  चं०  क्या  रेलें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उत्तर  रेलवे  में  कुल  कितनी  लोको  केशरी  हैं  ;

 प्रत्येक  वर्कशॉप  में  कितने  मजदूर  काम  करते  हैं  ;

 १६६०  में  प्रत्येक  वकंशाप  में  कितने  इंजनों  की  मरम्मत  की  गयी है  ;  कौर

 PEKo  में  प्रत्येक रेलवे  वर्कशाप  द्वारा  (१)  प्राइमरी  कौर  (२)  माध्यमिक  शिक्षा

 पपर  कुल  कितना  aa  किया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वामी  से  एक  विवरण  संलग्न

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६८]

 विभागीय  भोजन  व्यवस्था

 Trees.  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  १९६०-६१

 में  भारतीय  रेलों  पर  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  से  भ्र भी
 कितना  लाभ

 या  हानि  हुई

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  :  १९६०-६१  के  वर्ष  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों

 के  अनुसार  विभागीय  भोजन
 व्यवस्था

 से  लगभग
 ३,३६,००० रुपयों  की  हानि  होगी  ।

 चाल  वित्तीय  वर्ष  की  प्रथम  दो  तिमाहियों  के  संबंध  में  लेखापरीक्षित
 भ्र भी  तक  उपलब्ध

 नहीं
 हुये  हैं  ।

 स्टेशनों  के  नामों  में  परिवर्तन

 1१६८०.  श्री  यादव  नारायण  जवाब  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  रेलवे  में  नासिक  जिले  के  पवन  स्टेशन
 के

 के

 निवासियों  की  शर  से  यह  शभ्रम्यावेदन  प्राप्त  gar  है  कि  इस  स्टेशन  का  नाम  बदल  कर  इसके

 स्थान पर  कसाबे  मण्डवाड  नाम  रख  दिया  जाये

 उप्रेती  में  ;
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 इस  सम्बन्ध  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  स्टेशन  के  निकट  नाम  का  कोई  गांव या  नदी  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  (at
 सें०  Fo  :

 नाम  को  बदलने  कोई  विचार  नहीं  है  क्योंकि  पश्चिम  रेलवे  पर  माण्वाड

 नाम  पहले  ही  एक  स्टेशन  है  कौर  यहां  भी  वैसा  ही  नाम  रख  देने  से  भ्रम  उत्पन्न  हो  जाने

 का  डर  है  ।

 पंझन  स्टेशन से  ७  मील  की  दूरी पर  पवन नाम  की  एक  नदी है  ॥

 राम  गंगा  पर  नौकरियों  का  पुल

 1१९८१.  श्री  राम  शरण  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  को  मुरादाबाद  के  निकट  राम  गंगा  पर  नौकरों का  पुल  बनाने

 की  योजना  के  लिये  सरकार  से  मंजूरी  मिल  गयी  है  ;

 क्या  इस  पुल  के  बनने  की  आशा  है  ;  AK

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  रेलवे  के  पुल  से  नदी  को  पार  करनें  में  जनता  को

 कितनी  भ्रमित  कठिनाइयों  का  करना  पढ़ता  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  नहीं  ।

 माने  के  लिये  तैयार  किये  गये  प्राक्कलनों  को  श्रावक  संशोधनों  के  लिये  राज्य  के  मुख्य

 इंजीनियर के  पास  भेज  दिया  गया  है  ।

 शआर  जी  हां  ।

 रेडियो  लाइसेंस

 1१९८२.  श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १९६०

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  PVVE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 PEUG-¥E  की  तुलना  में  PEXE-Go  में  कुल  कितने  ऐसे  रेडियो  सेट  पाये  गये

 थे  at  तो  खराब  हो  गये  थे  या  बेच  दिये  गये  थे  ;

 PEYS-NE  की  तुलना  में  PEXe-Go A  कितने  लाइसेंस  धारियों  पर  भ्र भि योग

 चलायें  गये  थे  भ्र  कितनों  को  दण्ड  दिया  गया  था  ;

 PERT-KE  की  तुलना  में  EXE-Fo  में  ऐसे  कितने  लाइसेंस  धारी  जिनका

 कुछ  भी  पता  नहीं  चला  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  प्०  :

 PEXE-&  .  शक  BER

 ZEYG-XE  R038

 मूल  अंग्रेजी  में



 QoIw  लिखित  उत्तर  १९  REKo

 लाइसेंस धारियों  की  संख्या

 (१)  जिम  पर  afar  चलाये  गये

 REXE-Go  ७३

 REYG-KE  eas

 (२)  जिन्हें दण्ड  दिया  गया

 PEXE-Go  Loe

 PENGMLE  द्

 (३)  जुमना  के  रूप  में  राशि

 REXYE-Fo  Gove, VY २५  रुपये

 PEYG-KE  RB, Vvs,  प्  रुपये

 PEXE-Ko  REL ow

 १९५८-५९  °  Wow

 faatat  की  खरीद

 1१९८३.  न  प्र०  to  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ८  १९६०  के

 अतारांकित प्रदान  संख्या  २३८५ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 वे  विमान  किस-किस फैक्टरी  से  खरीदे  गये  थे  ;  ax

 आगामी  वर्ष  के  लिये  खरीद  सम्बन्धी  कार्यक्रम  क्या  हैं  ?

 पिरेली  seat  उपमंत्री  :  १९५८  कौर  Pye  में  जिन

 फैक्टरियों
 से

 विमान  खरीदे  गये
 उनके  नाम

 ये
 हैं

 विमान  का  नाम  weed  का  नाम

 वारा

 १.  एक-पाइपर  सुपर  कब  पाइपर  एयर  क्राफ्ट  लॉक

 अमरीका  ।

 २.  दो-सुपर  कांस्ट्रलेशन

 चक  मेसर्स  विक्स  ard  स्ट्रांग  एयर  क्राफ्ट

 इंगलैंड ।

 केन्द्रीय  सरकार

 की

 मंजूरी
 से  १९६०  में  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  कारपोरेशन

 द्वारा  बोईंग  एयर  प्लेन  अमेरिका को  एक  बोइंग  ७०७  जोट  एयर

 मूल  अंग्रेजी  नं
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 क्राफ्ट  के  लिये  भोर  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  रायल  नीदर  लैंड्स  एयर  क्राफ्ट

 wey  को  पांच  जाकर  एफ-३७  फ्रैंडशिप  एयर  क्राफ्ट  के  लिये

 आमेर  दे  दिये गये  वे  विमान  १९६१  की  प्रथम  तिमाही  में  हमें  दे  दिये  जायेंगे  ।

 दिल्ली  में  बतों  तोर  zat  का  मीनल

 1१८४.  श्र  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २६  Ze 0 के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १५६५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  बसों  ate  ट्रकों  के  आधुनिक  टर्मिनल  की  स्थापना  सें

 सम्बन्धी  योजना  पर  विचार कर  लिया  गया  है  atc  उसे  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 पित  तथा  उदार  संचालक  सें  राज्य-मंत्री  राज  कौर

 मामला  seit  विचाराधीन है  ।

 भिवानी  बुकिंग  एजेंसी

 1१९८५.  भी  राम  कृष्ण  गीत  क्या  रेलवे  मंत्री  २३  ReRo  के  अतारांकित

 संख्या  १२९४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भिवानी  में  एक

 बुकिंग  एजेंसी  खोलने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  या  करने  का  विचार  है
 ?

 चन दर लव  उपमंत्री  दें  सें०  :  भिवानी
 में  नगर  बुकिंग  एजेंसी  की  स्थापना

 कर  दिये  गये  वह  aa  एजेंसी  के  लिये  कमेंचारियों  ate  स्थान  के  लिये  प्रबन्ध  कर  रहा

 है  ।  ara  है  कि  एजेंसी  का  कार्य  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा ।

 कलकता  कौ  जल  संभरण  तथा  जल  निस्सारण  योजना

 Teese.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  स्वास्थ्य  मंत्रो  १०  EKo  के  अतारांकित

 अदन  संख्या  ५२२ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कलकत्ता  की  जल  संभरण  जल निस्सारण  योजना  पर  जाने  वाले

 वित्तीय  खच  का  aaa  लगा  लिया गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इस  योजना  की  कार्यान्विति  के  लिये  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  या  करने  का

 विचार है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  (att  कर मरकर  :
 wit  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 वृहद  कलकत्ता  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विस्तार  सर्वेक्षण  war  कौर  चाटें

 तैयार  करने  तथा  आवश्यक ०७  इकट्ठे करने  के  सम्बन्ध  में  कायेवाही की  गयी  है
 |  वृहद

 कलकत्ता  के  जल  कौर  जल  निस्सारण  सम्बन्धी  सदस्यों के  समाधान  के  लियें  कलकत्ता

 राजधानी  प्राधिकार  की  स्थापना  के  लिये  एक  प्रारूप  विधेयक  तैयार कर  लिया  गया  है  वह

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 ist  में
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 विद्युत  के  लिये  छोटे  टर्बाइन ||

 1१६८७.  श्री
 राम  कृष्ण  गुप्त

 :
 क्या  सिचाई  कौर

 विद्युत  मंत्री  १६  YEKo  के  प्र तारांकित

 संख्या
 ७३८  के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  सरकार  ने  थोड़ी  मात्रा  में  बिजली  पैदा  करने  के
 लिये  के

 डिजाइनों  के
 सम्बन्ध  में  विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 (@)  यदि  तो  उसके  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सिचाई  शर  विद्युत  उपमंत्री  :  उनके  बारे  में  अभी  तक  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 प्रदान  उत्पन्न adt  होता  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  अघिनियम  में  संशोधन

 1१६८८.  श्री  राम  कृष्ण  गीत  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री
 ५  १९६०  के

 अतारांकित प्रदान  संख्या  २०५५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  नें  दामोदर  घाटी  निगम  झ्र विनियम  के  प्राप्त  संशोधनों  पर  विचार

 कर  लिया है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकले हें  ?

 सिचाई  श्योर  बिद्अत  उपमंत्री  :  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श

 से
 उन

 प्रारूप
 संशोधनों

 पर
 श्रभी  तक  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नई  होता  ।

 तार  जांच  आयोग

 st  सकत  दर्शन
 nese.

 att  तंगदिली

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १०  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २७६  के

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तार  जांच  समिति  द्वारा  की  गई  सिफरिशों

 पर  निर्देश  लेने  wie  उन्हें  कार्यान्वित  करने  की  दिशा  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  डाक-तार  बोर्ड  ने

 बहुत  सी  सिफारिशों  पर  निर्णय  कर  लिये  शेष  सिफारिशें  डाक-तार  as  के  विच।र/धीन

 कुछ  मामलों  में  उक्त  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  wee  उरी  किये  जा  चके  हैं  ate

 दोष  मामलों  में  आदेश  जादी  किये  जाने  वाले  हैं  ।  समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफरिशों  तवा

 तार  बोर्ड  द्वारा  उन  पर  किये  गये  निर्गत  अथवा  तत्सम्बन्धी  कारवाई  का  विवरण  सभा-पटल

 पर
 रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६  कौर  ७०]



 २८  १८८२  लिखित  उत्तर  ३०२७:

 श्रायुवंद  के  प्राचीन  हस्तलिखित  ग्रंथ

 Eko  ya
 भक्त  दर्द ोन  :

 '

 श्री  सरजू  पाण्डेय  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २६  १९६०  के  तारांकित  wet  संख्या  ८०१  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  mde  के  प्राचीन  हस्तलिखित  ग्रंथों  को  प्राप्त  कर  के

 उनमें  खोज  व  प्र गु सन्ध  करने
 के  कायें  में  ae

 तक  क्या
 प्रगति  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  करमरकर  : केन्द्रीय  आयुर्वेदिक  अनुसन्धान  परिषद्  ने  ८  तथा  €

 १९६०  को  हुई  अपनी  बैठक  में  साहित्यिक  अनुसन्धान  उपसमिति  सिफ़ारिशों

 पर  विचार  प्रारम्भिक  कार्यवाही  के  रूप में  विभिन्न  पुस्तकालयों  शादी
 में  उपलब्ध

 पांडुलिपियों  एवं  पुस्तकों  की  सूचियां  एकत्र  की  जा  रही  हैं  तथा  उनका  विश्लेषण  किया

 रहा है  ।

 कार  एम०  एस०  पुनर्गठन  समिति

 श्री  भक्त  ददन

 १९९१  श्री  राम  कृष्ण

 भी  सरजू  पाण्डेय  :

 क्या  परिवहन तथा  संचार
 मंत्री  २६  RE Ko  भ्र तारांकित  wet  संख्या  १५६४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार  एम०  एस०  के  पुनर्गठन  से  सम्बन्धित  समिति  की  रिपोर्ट  पर  क्या  इस  बीच

 विचार कर  लिया  गया है  ;

 यदि  तो  क्या  उस  समिति  की  सिफारिशों  व  उन  पर  किये  गये  निर्णयों  पर

 प्रकाश  डालने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज
 :

 जी  हां

 श्रार०  एम०  एस०  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  तया  उन  पर  wa  तक  किये

 नीतियों का
 विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है

 ।
 परिदिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  olf

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 श्री स०  Wo  सामन्त :

 १९६९.  श्री  सुबोध  सदा

 क्या  परिजन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना में  राष्ट्रीय  राजमार्गों पर  कितने  टूटे  हुए  पुलों  शौर

 मिलाने  वाली  सड़कों  के  पूर्ण  किये  जाने का  विचार  था  ;

 मल  east
 में



 905
 ,  १९  १९६०

 कितने  काम  पुरे  हो  चुके  हैं  अर  कितने  कमों  दूसरी  योजना  war  में

 पूर्ण  हो  जाने  की  आशा

 इस  अवधि में  जो  काम  पुरे  नहीं  होंगे  बल्कि  तीस  री  योजना  प्रवर्ध
 में

 जायेंगे

 व्यौरा  क्या है  ;

 विलम्ब के  क्या  कारण  है ं?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  स  राज्य-मंत्री
 दूसरी  योजना

 अवधि  में  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  पर  चालीस  बड़े  पुलों  प्रौढ़  ७००  मील  मिलाने  वाली  सड़कों  के
 qt किय  जाने  का  विचार  था  |

 योजना  की  बकाया  भ्र वधि में  ३२  बड़े  पुलों  ate  ६२०  मील  मिलाने  वाली
 सड़कें  पहले

 से  ही  पूरी  की  जा  चुकी  हैं  शौर  ५  बड़े  पुल  तथा  ८०  मील  टूटी  हुई  मिलाने  वाली
 सड़कों  के  पूर्ण  किये  जानें  की  are है  ।

 तथा  अपेक्षित  जानकारी  वाला  विवरण  संलग्न है  ।  परिशिष्ट

 अ्नबन्ध च्  संख्या  ७२]  |

 डाक  तथा  तार  सम्बन्धी  सामान  का  आयात

 REQ.  श्री  पद्म
 क्या  परिवहन  तथा

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कि  १६५७-५८,  REUGH-NE,  PEXEHGo  में  डाक  श्रौरतार  सम्बन्धी  सामान

 के  प्रख्यात पर  कितना  व्यय  1.0  कौर

 आयातित  बस्तियों को  अपने  देश
 में  बनाने  के  लिये  क्या  प्रयत्न  हो  रहे  हैं प्रौर इस इस

 दिशा  में  भारत  कब
 तक  ग्राम-निर्भर  होगा  ?

 परिवहन  तबा
 सं

 वार  मंत्रालय  स  राज्य-मंत्री  राज  :

 रु०  त०  पृष्ठ

 १९  A\9-45  2.0  YY

 RY G-KE  भ  Qos  १  ४

 2EXE-Fo  १२४,  २७

 भारतीय  टेलीफोन  हिन्दुस्तान  केबल  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  शादी

 डाकतार  विभाग  के  कारखानों  तथा  प्रा  वेट  कारखानों  में  ऐसे  सामान  का  यथासंभव  उत्पादन

 करन  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  रायात  कब  बल  nv  दिया  इसके  लिये

 इस  समय  कोई  निश्चित  तिथि  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 बिजली  से  रेलें  चलाना

 1१९६४.  श्री  साध  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 कत  तक  (१)  बर्दवान--श्रासनतोल  सेक्शन  ग्रोवर  (२)

 ln eT  एएए  एए  एएए
 मुगलसराय  सैक् दान  पर  बिजली  से  रेलें  चलाने  सम्बन्धी  कार्य  पूरा  हो

 जायेगा
 ;

 मिल  अंग्रेजी  में



 ङ्घ  १८८२  लिखित  उत्तर  Foye

 क्या  इन  में  से  किया  सेक्शन  का  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  से  frags  गया  है

 यदि  तो  किस  सेक्शन  as  ग्रामों

 a  ?
 इसके  क्या  कारण  त दें

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  :
 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 '  पा (डिव्ट  ३,  श्रनुबन्त्र  संख्या  ७३]

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  ८

 FREE.  श्री  त०  ब०  बिट्ठल  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संध्या  c--Frqe,  दिल्ली  बड़ोच  ate  गोधरा  के

 इस  सैक्शन  पर  यातयात में  वृद्धि  होने  के
 चौड़ा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  कार्य  कब  priced  किया  जायेगा  ;  कौर

 श (  )  कम की  म्रनुम।नित  लागत  है
 ?

 तवा  dare  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  राज  :  बड़ो  च-गोवारी

 सड़क  राष्ट्रीय  राजना  संख्या  ८  का  प्रेम  नहीं  है  इसलिये  भारत  का  इसे  चौड़ा

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 त्र  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पेंशन  एवं  उपदान  योजना

 ||
 (ait  ao  धन  fara  राव

 श्री  इकजोत  गुप्त

 1१९६६  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 क्या  रेले  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६०  oa  तक  पेंशन  एवं  उपदान  योजना  के  रेलवे  के  कितने

 कर्मचारियों  ने  स्वीकृति  दी  हैं  ;

 क्या  स्वीकृति  देने  की  अवधि  सीमा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  अर

 योजना  प्रारम्भ  होने  के  पश्चात  १९६०  के  ग्रस्त  योजना  के  पक्ष

 में  स्वीकृति  देनें  के  कितने  कितने  रेलवे  कर्मचारी  सेवानी  ad
 ee  हुए  हैं

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  25,  20K

 स्वीकृति  देने  की  अवधि  सीमा  ३१  PEER  तक  बढ़ाती  गई  है  ।

 ६,२५४  |

 faa  wast  में

 1698  (Ai)
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 पुराने  जहाज

 1१६६७.  श्री
 न०  मुनि स्वामी :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  Feuy  से  लेकर  श्री  तक  कितने  पुराने  जहाज  खरीदे  गये  हैऔर  उनका  टनभार

 तथा  मूल्य  कितना  था  ak  वे  किन  देशों  से  खरीदे  गये  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  wits  सूचना
 स

 एकत्रित  जा  रही  है  शर  यथासमय  सभा  पटल पर  रख  दी  जायेंगी  |

 रेलवे  का  विद्युतीकरण

 1१९६८.  श्री  लाचार  :
 क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  राज्यों  में  रेलवे  विद्युतीकरण  योजनायें  के  लिये  किसी

 राज्य  को  कुछ  निश्चित  oft  wafer  की  है  ;  ak

 यदि  तो  किन  राज्यों  को  और  प्रत्येक  को  कितनी  आवंटित  की  गई

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ४ ०५ वे०  :  कौर  रेलवे  विद्युतीकरण  योजनायें
 ~  ~

 रेलवे  के  अनुसार  बनाई  जाती  राज्य  के  were  नहीं  ।  शौर  उन्हें  कार्यान्वित  भी  रेलवे

 के  द्वारा  ही  किया  जाता  है  ।  राज्यों  को  इन  योजनाओं  के  लियें  धन  ग्रावंटित  करने

 का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  यातायात  गणना

 1१€६९.  श्री  वॉरियर  :  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  केरल  राज्य  में  पालवाट  ake  कोचीन  पतन  के  बीच  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  पर  यातायात  की  गणना  की  2  ;

 यदि  तो  क्या  सड़क  के  भूतल  का  वर्तमान  रूप  इस  पर  चलने  वाले  यातायात
 > के  लिये  काफी  G  att

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  ‘a’  है  तो  क्या  निकट  भविष्य में  उसे  करने  का

 सरकार  का  कोई  कार्यक्रम  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  हां  ।

 >
 ha  | सड़क  का  वर्तमान  ढंग  का  वर्तमान  यातायात  के  लिये  sara  नहीं  है

 श्र  प्राथमिकता  वाले  जि मेक्लानं  में  सड़क  का  अब  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 पटसन  उत्पादन

 ta  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 1२०००.  श्री  अ्ररवित्द  घोषाल :  क्या

 कि

 क्या  भारतीय  पटसन
 मिल  संस्था  ने  पटसन  उत्पादन  को  बढ़ाने  के

 लिये  सरकारी

 कार्रवाई  के  अ्रतिरिक्त  कोई  कार्रवाई  की  हैं  ;  तौर

 मिल  ग्रंप्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 मंत्री  पं०  ato  :  तथा  भारतीय  पटसन  मिल  संस्था  नें

 हाल  में  भारत  में  पटसन  का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिये  एक  योजना  तैयार की  है  ।  आरम्भ  में

 वे  पश्चिम  बंगाल  के  तीन  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  १००  से  २००  एकड़  के  खण्डों  में  व्यापक

 प्रदर्शन  करने  का  विचार  करते  हैं  जहां  उत्पादन  बढ़ाने  के  उपायों  कौर  पटसन  तुग्र ०५  की

 किस्म  सुधारने  के  तरीकों  का  कृषकों  में  प्रदान  किया  जायेंगी  ।  वे  उर्वरकों  के  वितरण  में

 सहायता  करना  तथा  तन्तु भ्र ों  को  सड़ाने  की  सुविधाओं  की  समस्या  को  हल  करने  कौर

 पटसन  के  बढ़िया  किस्म  के  बीजों  के  संभरण  में  सहायता  करने  का  भी  विचार  करते  हैं  ।

 तुंगभद्रा  उच्च  स्तरीय  नहर  योजना

 1२००१.  श्री  रामी  रेड्डी  :  कया  सिचाई
 wk  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तुंगभद्रा  उच्च  स्तरीय  नहर  रोजना  के  निर्माण  के  लिये  मंसूर  सरकार  ने

 कोई  प्र क्रमों  वाला  कार्यक्रम  भेजा  है  ;  कौर

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ake  विद्युत  उपमंत्री  :  नहीं  ।

 se  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 रोहतक में  बाढ़

 (  श्र  राधा  रस

 1२००२.
 श्री  श्री  नारायण  दास :

 रास  कृष्ण  गुप्त

 क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उस  शिकायत  की  कौर  दिलाया  गया है  जौ  पंजाब  के

 मुख्य  मंत्री  ने  रोहतक  में  बाढ़  संकट  को  रोकने  के  लिये  की  गई  योजनायें  को  कार्यान्वित  करने

 में  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  सहयोग  न  दिये  जाने  के  बारे  में  दिल्ली  प्रशासन  के  विरुद्ध  की  है

 और

 मामले  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 सिचाई  att  विद्युत  उपमंत्री  ( =f  :  कोई  ऐसी  शिकायत  प्रप्त  नहीं  हुई  है  ।

 sat  उत्पन्न  नहीं  होता

 राजकोट  dana  में  श्राम  हड़ताल

 1२००३.  श्री  सो०  धन  ठाकुर  क्या  tas  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ११  REKo  से  १६  Rego  तक  की  पिछली  हड़ताल में

 पूर्ण  हड़ताली  tat  कर्मचारियों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  नीति  निर्धारित  की  है  ;

 मूल  sas  में
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 क्या
 यह

 सच
 है

 कि  राजकोट  डिवीजन  में  भिन्न  भिन्न  तरीके  अपनाये  गये  हैं  ;
 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  जो  कार्रवाई  की  गई  थी  वह  संबद्ध
 परिस्थितियों  की  तुलना  में  अधिक  सख्त  नहीं  थी  ।  जिन  कर्मचारियों  ने  wera  दुर्व्यवहार  र

 नहीं  किया  तोड़  फोड़  या  धमकियों  में  भाग  नहीं  लिया  परन्तु  केवल  काम  से

 स्थित  हुए  उन्हें  काम  पर  वापिस  oa  दिया  गया  था  |  रेलवे  मंत्रालय  बोर्डे
 ने  अनधिकृत  अनुपस्थिति  की  mate  के  बारे  में  जो  श्रादेग  जारी  किये  श्रे  उनकी  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबंध  सत्या  ७४1]

 नहीं
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 प्रस्ताव  मसें  डाक्टरों  का  प्रभाव

 2
 थ्री  रासी  रेड्डी  :

 1२००४
 श्री  कौडियाल  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  देश
 में

 डाक्टरों  की  श्रावक्यकताशों
 का  म्रनुमान  लगाया  गया  है  ;

 देना  में  डाक्टरों  की  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :
 जी  किन्तु  पंचवर्षीय  योजना  की  योजनाओं

 के  लिये  tr  में  डाक्टरों  की  ग्रा वश्य कता  का  इस  प्रकार  अनुमान लगाया  गया  है  कि

 ५०००  जन  संख्या  के  लिये  १  डाक्टर  कौर  बाद  की  योजना  श्रवधघियों  में  इस  ग्रुप

 में
 धीरे  धीरे  कमी  कर  के  ४०००  के  लिये  १,  फिर  2000.0  के  लिये  झ्र  तत्परचात् चक

 २०००  के  लिये  एक  डाक्टर  |

 नये  मैडिकल  कालिज  स्थापित  करने  तथा  वर्तमान  कालेजों  के  विस्तार

 की  योजना  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल की  गई  है  ।  इस  समय  देश  में  ५८  चिकित्सा

 कालेज  हैं  जब  कि  १९४७ में  Ra  थे  ।

 अमरीका  से  गेहूं  का  जहाजों  में  लाना

 कि
 ं

 1२००४.  श्री  कोरटकर  :  क्या  परिवहन  तथा  संधार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ने  के  लियें  भारत क्या  अमरीका  द्वारा  दी
 गई  गेहूं  को  शीघ्रतापूर्वक

 शत

 सरकार
 जर्मनी  सरकार  द्वारा  प्रतिज्ञात  ऋण  की  राशि  4  से  जर्मन  जहाज

 निर्माण  कम्पनी  से  भारतीय  व्यापार  नौवहन  के  लिये  नये  जहाज  लाने  का
 फसल  किया

 है  ;  भ्र

 मल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  ऋण  इस  काम  के  लिये  रख
 लिया  गया  है

 ?

 परिवहन  तथा  संसार  Baad सय्यार  सालन  राज्य-सं त्री  राज  बहादुर )

 । नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मद्रास  के  लिये  aga  योजना

 1२००६.  श्री  तंगदिली  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ~

 क्या  और  संभरण  मंत्री  ने  १६६०  A  मद्रास

 निगम  होरा  पेश  किये  गये  मान  पत्र  के  उत्तर  में  मद्रास  की  एक  वृहत  योजना  का

 प्रस्ताव  दिया  था  ।

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार ने  किस
 प्रकार  की  सहायता देने  का  विचार  किया

 शरर

 ऐसी  बहता  योजनाएं  और  किन  नगरों  के  लिये  हैं  |

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  at
 ~

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्रार्थना  नहीं  की  गई

 है  ।

 विवरण  संलग्न  >  |  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ७४]

 केरल में  बिजली

 1२००७.  श्री  मे०  क्र  कुमारी  क्या  सिचाई  अर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार के  पास  केरल  सरकार  से  राज्य में  की  कभी के

 बारे  में  कोई  अ्रम्यावेदन  पाया  कौर

 क्या  केरल  में  नई  विद्या  योजनाएं  रंभ  करने  में  सर्वाधिकार  प्राथमिकता

 देने  का  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  सामने  है  ?

 सिचाई  att  विद्युत  उपमंत्री  :  कोई  विशिष्ट  अभ्यावेदन

 प्राप्त  नहीं  gat है
 ।  तथापि  भारत  सरकार  राज्य  में  विद् यत ने  स्थिति से  अवगत  है  ।

 राज्य  सरकार  को  PER O—-KR  में  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  एक

 योजना  शोधित  पंबा-काकी  जल  विद्युत्  परियोजना  का  प्रारंभिक  कार्य  प्रारम्भ  करने

 की  अनुमति  दे  दी  गई

 दिल्ली  में  कब्रिस्तान

 1२००८.  श्री  भा  Fo  गायकवाड़  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सावित्री नगर  (  शेख  सराय  )  नई  दिल्ली  के

 अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  के  उपयोग  में  भराने  वाला  कब्रिस्तान  सरकार  ने  एक  तालाब

 खोदने  के  लिये  एक  गैर-सरकारी  व्यक्ति  को  बेच  दिया
 है  E  शौर

 मूल  ait  में
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 क्या  यह  सच  है  कि  कब्रिस्तान  नों  का  मान  किया  जाता  है  कौर  किसी  भी

 हालत  में  उन्हें  कब्रिस्तान  के  ofthe  अन्य  किसी  काम  में  लाने  नहीं  दिया

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 सरकार  को  कब्रिस्तान  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  मिली ।

 पार्सल  में  भेज  गये  सामान  के  बारे  में  गलत  जानकारी  देना

 1२००८.  श्री  त०  ब०  दिल  राव :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wears  te  मद्यसार  की  बोतलों की  २५  पेटियों  का  पारसल  जिसका

 सुल्फ़  २४०००  रुपये  २  १९६०  सिकन्दरा बाद से  बेलमपत्ली

 तक  औषधि  के  रूप  में  बुक  ग्रा  पौर  ४  १९६०  को  बेलमपत्ली  में

 उतार  दिया  गया  ;

 क्या  उसी  दिन  जब  यह  पार्सल  मालगाड़ी  से  नागपुर  के  लिये  बुक  करवाया

 जा
 रहा

 स्टेशन  कर्मचारियों  ने
 उस  के

 इन्दर  के  माल  की  गलतबयानी  पकड़

 क्या  माल  भेजने  वाले  कौर  मंगवाने  वाले  व्यक्तियों के  विरुद्ध  तब  से  कोई

 प्रतियोगी  चलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  परिणाम  garg
 ?

 उपमंत्री  सें०  ब०  :  हां  २८-६-६०

 २-१०-६०  को  नहीं  |  पोल  की  लागत  श्रमी  मालम  नहीं  हुई  |

 जी

 नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सा  AGUA
 wore,  विकास  कार्यक्र  फके  क सन्तगत  स्कूल

 २०१०.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 14.0

 कया  यह  ad  है  कि
 पिछले  वर्ष  की  तरह  इस  वर्ष

 भी
 दिवस

 ७

 के  भ्र वसर  पर  देश  के  विभिन्न  स्थानों  के  सामुदायिक  विकास  खंडों ने  कुछ
 नये  स्कूलों ध्

 की  भेंट की

 यदि  तो  कितने  ;  ak

 aq  निर्मा 2  स्कूलों के na _
 र

 eee  ह  ण  पर  कुल  कितना  व्यय  ग्रा  ?

 मल
 sit  में
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  (  दि  दि
 ayy  कर  go  जहां  ;

 राज्यों|पंषीय  क्षेत्रों  से  ga  तक  प्राप्त  जानकारी  के  भ्रनुसार  संख्या  PACKS ¢

 है

 जानकारी प्राप्त  की  जा  रही  है  शौर  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जाऐगी  ।

 खंड  विकास  अधिकारी

 1२०११.  थी  प्ररवित्द  घोषाल  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स  (|  )  क्या  कोई  राज्य  खंड  विकास  अधिकारियों को  विकासातिरिक्त कार्य  न  देने  की

 केन्द्रीय  सरकार at  नीति  का  पालन करने  में  wane  रही  भौर

 यदि  तोवे  राज्य  कौन  से

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  स०  :  शर

 ae  विकास  अधिकारियों  सामान्यतया किसी  भी  राज्य  में  बिहार  को  छोड़ कर  जहां

 खंड  विकास  अधिकारी  राजस्व  कार्य  भी  करते  कोई  विकासातिरिक्त कार्य  नहीं  दिया

 जाता  |  क़सम  कौर  पश्चिम  बंगाल  में  उन्हें  अकाल  सहायता  कार्य  भी  करना

 पड़ता  था  ।  इसके  प्रतिरिक्त्त पश्चिम  बंगाल  में  खंड  विकास  जो  पदेन  मंडल

 अ्रघिकारी  होते  कछ  प्रशासनिक  कायें भी  करते  हैं  |  उत्तर  असम  शरर

 महाराष्ट्र  खंड  विकास  अधिकारियों  को  जनगणना  का  काम  भी  सौंपा  जाता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  खंड  विकास  अधिकारियों  को  निर्वाचन  कार्य  भी  सौंपा  जाता  है  जिसके  लिये

 | राज्य  सरकार  के  सब  कर्मचारी  लगाने  की  ग्रा वश्य कता  पड़ती  है

 रेलवे  कर्मचारियों  को  सेवा  से  निकाला  जाना

 1२०१२.  शी  श्ररननित्द  घोषाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  रेलवे  कर्मचारियों  को
 निम्न  दो  उपायों  के  प्रयोग  के  द्वारा  १९४७ के  क  नौकरी

 से  निकाला गया  है  |

 (2)  रेलवे  सेवा  सुरक्षा  का  बचाव  करना )  नियम  Rew,  कौर 4

 (2)
 संविधान

 के  अनुच्छेद  ३११२) के  अंतगर्त  राष्ट्रपति  विशेष is
 दोस्तिया ँ?

 रेलवे  उपमंत्री  श्ञाहुनवाज़  at)  (2)  वर  ।

 (२)  १७

 राष्ट्रीय  जल  संभरण  श्र  स्वच्छता  योजनाएं

 1२०१३.  श्री  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहली  कौर  दूसरी  योजनायें  में  पीने  के  लिये  ग्राम्य  श्र

 नगरीय  जल  संभरण
 के  किये

 गये  धन
 का  बड़ा

 आवंटन
 इस  उपयोग

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 नल में  नहीं  लाया जा  ,  क्योंकि  आयोग  ने  यह  दावत  लगा  दी  थी  केवल

 वाले जल  संभरण  किया  जा  सकता  है  दौर  देश  में  लोहे  के  नलों  की  कमी थी

 शर

 यदि  तो  पिछले  वर्ष से  लोहा  ate  इस्पात  फैक्टरियों  के  काम  करने  के

 कारण  या  सीमेंट  के  नलों  के  प्रयोग  के  कारण  जो  कछ  वर्षो ंसे  सीमेंट  उत्पादन  की  स्थिति

 में  बाजार  की  उन्नति  के  कारण  इस  काम के  उपलब्ध  की जा  सकती  हैं
 ? स्थति  में  कुछ  सुधार  gat  है

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर सरकर  )  शर  राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा

 स्वच्छता  कार्यक्रम  के भ्रन्तगत  ग्राम्य  जल  संभरण  योजनाओं  यह  शर्ते  लगाई  गई  थी

 कि  केवल  नल  द्वारा  जल  संभरण  योजनाएं  ary  की  जाएं  ak  नगरीय जल

 संभरण  योजनाओं
 के  मामले  में  ढले  हुए  लोहे की  नालियों  की  कमी  के  कारण  कार्यक्रम की

 प्रारंभिक  स्थिति में  कुछ  मात्रा  तक  विधा  किन्तु  wa  इस  स्थिति  में  बहुत

 |  सब  मिल  कर  इस  कार्यक्रम  के  c ATT  ग्राम्य  झर  नगरीय सुधार  हो  गया है

 जल  संभरण  योजनाएं  पहली  दूसरी  योजना  शभ्रंवधियों  में  संतोषजनक  रही

 हैं  कौर  इनके  लिये  श्रावित  राशि  का  शअ्रधिकांदा  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।

 स्कूलों  की  बसें

 1२०१४.  श्री  सुबिसन  घोष  :  क्या  परिवहन  तथा  संसार  मंत्री  €  १९५८  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  २१११  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली में  १६६०  में  जब  तक  कितनी  स्कूल  बसों  का  निरीक्षण  किया  गया  है

 )  उनमें  कितनी  बसों  में  नुक्स  पाये  गये  ;
 भ्र ौर

 क्या  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्था  के  यातायात  सलाहकार  द्वारा  बतायें गये  उपायों

 पर  अधिका  रियों  ने  विचार  किया  है  प्रौढ़  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 तथा  पंवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )  :  १-१-१६६०  से

 RY-VL—-VEKo  तक  २४६  |

 १७६  |

 यातायात  सलाहकार  की  अधिकांश  सिफारिशें  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  स्वीकार  कर  ली

 गई  हैं  कौर  उनको  कार्य  रूप  में  लाने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 उनकी  कुछ  सिफारिशों के

 अनसार  दिल्ली  मोटर  गाड़ी  नियमों  में  संशोधन  करना  पड़ेगा  |

 खाद्य  उत्पादन  भ्र तस धान  केन्द्र

 २०१५.  श्री  ैं  दी०  मिश्र  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 खाद्य  उत्पादन  संबंधी  अनुसंधान  शालायें  किस  किस  राज्य  में  काम  करने  लगी  हैं  कौर

 उनकी  संख्या कितनी  है

 अंग्रेजी  में
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 क्या  ऐसे  भी  राज्य  oft  दोष  हैं  जिनमें  oe  तक  कोई  अनुसंधान  शाला  नहीं  खोली

 }

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  जो  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्र  माना  गया  कोई  प्रनुसंघान  शाला

 काम  कर  रही  है

 atc  or  ah]  {oe
 यदि  तो  क्या  कोई  ऐसे  खाद्य  संबंधी  ty  न  tt =  |  Hite  as  निका ले  गये  हैं

 जो  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्रों  में  बोये  जा  सकें  ;

 ar  Se यदि  तो  उन  क्षेत्रों  के  लिये  क्या  योजना  बनाई  गई  >

 क्या सरकार ने  उन  क्षेत्रों  में  चीनी  मिलें  खोलने या  खुलवाने  के  लिये  उन  क्षेत्रों को  कोई

 संकेत  किया  है  ?

 कृषि  मंत्री  प्  का  :  (*)  समस्त  राज्यों प्रौढ़  केन्द्रीय  शासित  प्रदेशों  में

 ५००  से  अधिक  कृषि  अ्रनुसंधानदतलायें  कर  रही  हैं  |

 जी  नहीं  ।

 जी  हां  (१)  बन् सदी हू  शौर  (२)  गोग्राघाट  के  |

 (7)  उत्तर  प्रदेश  के  एसे
 L  ~

 क्षेत्रों  में  अभी  तक  कोई  सुधरा  हुमा  बीज  विकसित  नहीं  किया

 गया है  ।

 परिषद्  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बन्सदीह  में  एक  पांच  साल  के  बाढ़ें  ara  वाले
 क्षेत्रों

 के अनुकूल  धान  के  विकास
 के

 लिये
 से  मंजूर  की  |

 भारत  सरकार
 ने

 उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़ें  art  वाले  क्षेत्रो ंमें  चीनी  मिलों  के  area

 करने  के  लिये  उनको  चालू  करने  या  उनको  सहायता  देने  का  कोई  निदेश  नहीं  दिया है  ।

 रेल  दुर्घटना

 1२०१६.  श्री  सुमन  घोष  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १८  १९६०  को  या  उसके  आसपास मध्य  रेलवे  के  वि कारा बाद  स्टेशन

 के  पास  फाटक  पर  एक  दुर्घटना  हुई  थी

 यदि  तो  दुर्घटना  का  कारण  कया  था  ;

 हताहतों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  उक्त  फाटक  पर  किसी की  ड्यूटी  थी

 यदि  तो  उसका  क्या  कारण  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 सें०

 द०  :  जी  १७  १९६०  को  ।

 दुर्घटना  के  कारण  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ३६
 लोगों  को  चोटें  are  जिनमें

 ३  को  गहरी  चोटें are

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 नदीं  ।

 यातायात  के  अधार  पर  किये  गये  वर्गीकरण  के  अनुसार  इस  फाटक  पर  किसी  की

 डयूटी  नहीं  होती  थी  ।

 at
 cy  a2
 ह  मत

 pay
 श  के  द्  पत्तन

 1२०१७.  M  मठ  Fo  कृब्गराब  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  FT

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजन  में  श्रांत  प्रदेश  में  छोटे  पत्तनों  के  विकास

 के  लिये  पावं टीम
 घन  खां  नहीं  किया  गया  है  प्रौढ़  विकास  कार्य  आरम्भ  नहीं  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ;  कौर

 विकास  काय  कब  आरम्भ  किये  जायेंगे  ?

 पपिरिवहून  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  से  विवरण

 संलग्न  है  ।  fafaa  परिशिष्ट  ward  संख्या  ७६]  |

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  के  कर्मचारी

 1२०१८.  थी  भाग  Fo  गायकवाड़  :  कया  परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (  कं  )  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  डाक  तथा  तार  विभाग  में  भ्रनुसूचित  जातियों  के

 चोरियों  की  क्लासिकल  तथा  सम्बद्ध  संवर्गों  में  पुष्टि  के  लिये  एक  सुची  का  ores  दिया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  पंजाब  सर्कल  में  केन्द्रीय

 नई  दिल्ली  में  ऐसी  कोई  सूची  नहीं  रखी  जा  रही  है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  ऐसी  सुची  न  रखने के  क्या  कारण  हैं  ?

 मत  तथा  संचार  मंत्रो  पृ०  fat

 ate  पंजाब  सकल  में  सूचियां  रखी  जा  रही  है ं।

 अ्रादिम  जातियों  के नई  दिल्ली  के  केन्द्रीय  तारघर  में  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  ATATAC

 कर्मचारियों  की  पुष्टि  के  लिये  कोई  पृथक  सूची  नहीं  रखी  जा  रही  संबंधित  अ्रधिकारियों  को

 उपयुक्त  हिदायतें  दे  दी  गई  हैं  ।

 aaa  पी०  ato  राय  एण्ड  कम्पनी

 1२०१६.  सरदार  घना  सिह ०  सहगल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ५  १९६०  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  २०८७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है
 कि

 उत्तरी  wana  वनों
 के

 पट्टे  संबंधी  करार  के  भ्रन्तगंत  अपने

 दायित्वों  की  पूति  करने के  लिये  मैसेज  पी०  सी०  राय  एंड  को ०  लिमिटेड  ने सरकार के  पास  केवल

 १०  लाख  रुपये  जमानत
 के  रूप  में  जमा  कर  रखे  हैं  Z

 अंग्रेजी  में
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 पट्टेदार पर  बड़ी  मात्रा  में  बकाया  रायल्टी  के  कुछ  हिर्से  के
 भुगतान  न  होने से

 को
 जो  नुक्सान हो  सकता उससे  बचने  के  लिये  सरकार क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ;

 क्या  पूर्वे  उत्तर  मे ंउल्लिखित  G¥ER  टन  इमारती  लकड़ी  पर  तथा  की

 वाही  के  कारण  oo  PEE  से  इमारती  लकड़ी  के  नुकसान  पर  इस  बीच  रायल्टी  का  अनुमान

 लगाया  गया है  ?

 fete  मंत्री  पं०  ao  :  श्रीमान् ।

 कम्पनी से  वह  रकम  देने  के  लिये  कहा  गया  है  जो  उन्हें  सरकार  को  देनी  है
 ।  यदि  वे

 उचित  समय  के  इन्दर  करदा  नहीं  करेंगे  तो  उसको  वसूल  करने  के  लिये  करार के  अनुबन्धों  के  अनुसार

 कार्यवाही  की  जाये
 गी

 ।  यदि  श्रनुज्ञप्तिधारी  करार  की  सारी  या  किसी  दाते
 को  पुरी  नहीं  कर  पायेगा

 तो
 उसकी  जमानत जब्त  कर  ली  जायेगी ।  यदि  आवश्यक  sara  घन  वसूल  करने  के  लिये  कानूनी

 कार्यवाही  की  जायेंगी  |

 ।
 प्रनुजप्तिधारी  की  लापरवाही  के  कारण  RENE

 से
 झागे  के  इमा  रती

 लकड़ी  के  नुक्सान  पर  रायल्टी  के  बिल  न  दिये  जा  रहे  हैं
 ।

 नेल्लोर  (mie  में  तापीय  संयंत्र

 1२०२०.  श्री  उस्मान  wet  खां  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 नेल्लोर  ग्रोवर  प्रदेश  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  तापीय  संयंत्र के  लिये  सरकार  ने

 जापान  के  हिताची  को  ठेका  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  sata  क्या है  ?

 सिचाई  शौर  fag  उपमंत्री
 :  झर  wit तक  कोई  नहीं

 हुमा है
 ।

 तथापि  नेल्लोर  तापीय  केन्द्र  के  लिये  येन  ऋण  के  भ्रन्तगंत  जापान से  वायलरों  तथा  भीतरी

 स्विचगियर  शादी  सहित  ३०  एम डब्ल्यू  संयंत्र  मंगाने के  लिये  मां धन  प्रदेश  सरकार  को  208.0  २९

 लाख  विदेशी मुद्रा  दे  दी  गई  है
 ।

 यात्री  सुविधायें

 1२०२१.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री
 ८  REqo  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या

 २४०८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  रुपए-नंगल  बांध  सेक्शन  पर  यात्रियों  तथा  रेलवे  कर्मचारियों  की  कोई

 सुविधायें  देना  चाहती  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  कौर

 यदि  उपरोक्त
 भाग

 का
 उत्तर  नकारात्मक

 तो  उसके क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  से  जबकि  राज्य  सरकार  समझौते  के

 भ्रनुसार  निर्माण
 का  ै

 के  व्यय में
 अपना  हिस्सा देने  के  लिये  तैयार  हो  तभी  रुपए-नंगल

 ary
 सेक्शन

 पर  सुविधायें देने  के  बारे  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 मिल  att  में
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 केन्द्रीय  सिचाई  शौर  विद्युत  बोर्ड

 लाचार

 1२०२२.  श्री  तंगामसणि

 | st  राम  कृष्ण  गुप्त

 कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय
 सिचाई  कौर  विद्युत  ate  के  नई

 दिल्ली
 में  हुये  ३२  वें  अधिवेशन में  मुख्य

 सिफारिशें  क्या  की  गई

 क्या  सरकार  ने  उन  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि
 होता  उन

 पर
 क्या  fara  किये  गये  हैं

 ?

 सिचाई  कौर  faa  उपमंत्री
 :  वे  सिफारिशें  प्रभी  पुष्टि  के  लिये  बोर्ड

 के  सदस्यों के  पास  भेजी गई  हैं  ग्रोवर  प्रभी  तक  केन्द्रीय  सरकार  को  पेदा  नहीं  की  गई  हैं  |

 att  परन  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 बिष्णु  प्रताप  शुगर  ag  लिमिटेड

 1२०२३«  श्री  कालिका  सिंह : क्या खाद्य तथा कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 विष्णु  प्रताप  शुगर  वक्त  जिला  उत्तर  प्रदेश  पर  उद्योग

 तथा  विनियमन )  १९५१  की  धारा  १८  के  भ्रन्तगंत  नियंत्रण  जारी  रखने

 के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  ग्रन्थ  चीनी  मिलों  के  बारे  में  ऐसी  ही  कय  वाही  करना

 चाहती है

 यदि  तो  उन  मिलों  के  नाम  क्या  हैं
 ;

 क्या  सरकार  के  नियंत्रण  से  विष्णु  प्रताप  शुगर  aa  के  कार्य  पर  पड़ा

 यदि  तो  किस  प्रकार ?

 fare तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  म०  :
 मेसर्स  विष्णु  प्रताप  शुगर

 लिमिटेड  पर  इसलिये  नियंत्रण  जारी  रखना  पड़ा  जिस  से  कारखाना  बन्द  न  हो  जाये  क्योंकि  जिन

 स्थितियों  में  अंशधारियों  के  बीच  झगड़े  की  स्थिति  में  नियंत्रण  लगाना  पड़ा  था  वह  कभी  वर्तमान

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  जब  कहीं  ऐसी  परिस्थितियां उत्पन्न

 होती  हैं  जिस  से  नियंत्रण  की  झ्रावश्यकता  होती  तो  उद्योग  तथा  विनियमन  )
 अ्रघिनियम

 के

 sara  नियंत्रण  लगाने  के  बारे  में  विचार  करना  होता  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 शौर  जी  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ा  है  कई  सालों  के  लगातार  नुकसान  के  बाद

 कारखान  १९५७-५८  में  क्रमशः  १  .  ११  कौर  ३  .  ०४  लाख  रुपये  का  लाभ  हुआ | |

 PRXE—Ko  में  PeYs—YE  से  भी  अधिक  लाभ  की  श्रद्धा  है  ।

 मूल  wast  में
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 बाला  टीला-कोटावसाला  tag  लाइन

 1२०२४.  श्री  चितामणि  पाणिग्रहण  :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रस्तावित  बालाटीला-कोटावसाला  रेलवे  लाइन  के  निर्माण

 कार्य  के  लिये  रेलवे  के  निर्माण  पदाधिकारियों सहित  महाप्रबंधक का  कार्यालय  खोल  दिया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  कार्यालय  वाल्टेयर  में  स्थापित  किया  गया  है  यद्यपि  रेलवे  मंत्री  ने

 इसे  उड़ीसा  में  स्थापित  करने  का  वचन  दिया  ak

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  लिये  मुख्य  कार्यालय  के  स्थान में  परिवर्तन  क्यों  किया

 गया ?

 उपमंत्री  सें०  :  at,

 कौर  7)  निर्माण  संगठन  वाल्टेयर  में  स्थापित किया  गया  है  क्योंकि वह  इस  काम

 के  लिये  बहुत ही  उपयुक्त  cart  समझा  गया  ।  रेलवे  मंत्री  द्वारा ऐसा  कोई  वायदा  नहीं  किया  गया

 था  fe  यह  संगठन  उड़ीसा  में  स्थापित  किया  जायेगा  |

 कटक  में  सहायता  प्राप्त  होटल

 1२०२५.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  कर्मचारियो ंके
 ८०

 से  प्रदीप  विद्यार्थियों ने  उड़ीसा  में  कटक

 रेलवे  सहायता  प्राप्त  होटल  में  भर्ती  के  लिये  प्राथ॑नापत्र  दिये

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  oft  तक  उन्हें  भर्ती  नहीं  किया  गया

 क्या  इस  होटल  के  लिये  प  थक  भवन  बनाने  के  लिये  स्थान  अब  तक  प्राप्त  कर  लिया  गया

 ह ै?

 उपमंत्री  सें०  वें  ०  fas
 ४८  प्रार्थनापत्र

 प्राप्त हुए  थे

 केवल  ११  प्रार्थना  पत्र  स्वीकार  किये  जा  सके  क्या  गत  वर्ष  के  व्यक्तियों को  भी

 रखना था  कौर  होटलों में  केवल  २५  व्यक्तियों के  लिये  स्थान  है  ।

 जी  प्रभी  नई  इ  भारत  बनाने  का  विचार  नहीं  है  किन्तु  वर्तमान  होटल  में  २५  से  ५०

 व्यक्तियों के  लिये  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जामनगर  कौर  खाके  नीच  सड़क

 1२०२६.  श्री  Fo  उ०  परमार  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  जामनगर  कौर  को  एक  प्रगति  सड़क  से  जोड़ने  के  लिये  मंत्रालय  क्या  कदम  उठा  रहा  है  ।

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )
 :  खम्बलिया  से  शाखा

 मेहदी तक  के  भाग  को  छोड़कर  जामनगर
 तथा  धोखा

 के
 बीच  की  सड़क  पक्की  बना

 दी
 गई  है

 भ्रमण  राज्यीय  अथवा  आधिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों के  निर्माण  व  विकास  के  केन्द्रीय  कार्यक्रम

 में  २०  .  9%  लाख  की  अनुमानित  लागत  से  खम्हरिया-श्रोता  मेहदी
 पाग  पर  दू  को

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बनाने  तथा  श्रार  पार  नाली  की  व्यवस्था  करने  का  काम  सम्मिलित  कर  दिया  गया  है  ।  इस  भाग को

 समतल  बनाने के  लिये  जनवरी  REUS FH O,58 woo में  ७,८१,४००  रुपये  मंजूर कर  दिये  गये थे  ।  काम

 चल  रहा हैं  ।  इस  सेक् दान  पर  भ्रमण  कार्यों  के  लिये  राज्य  सरकारें  स्वयं  धन  मंजूर  करेंगी  ।

 हैदराबाद  में  स्नातकोत्तर  मेडिकल  दिक्षा  केन्द्र

 २ ० २११७.
 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तृतीय  योजना काल  में  अखिल  भारतीय  आघार पर  विशेषज्ञों को  प्रशिक्षित  करने  के

 लिये  हैदराबाद  में  एक  स्नातकोत्तर  मेडिकल  शिक्षा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  सरकार  ने ग्रान्ध्र

 sear  की  प्रार्थना  पर  विचार  किया  है  ak

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )
 :

 यह  विचार  है  कि  जब  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  अन्तिम रूप  से  तैयार  हो  जाये उस  के  बाद  ही  अखिल  भारतीय  ग्रा धार  पर  विशेषज्ञों  को

 गीत  करने  के  लिये  हैदराबाद  में  एक  स्नातकोत्तर  मेडिकल  दिक्षा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये  ae

 प्रदेश  सरकार  की  प्राय ना  के  बारे  fara  किया  जाये  ।

 पटसन  के  पौध  की  नई  किस्में

 1२०२८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सई  दिल्ली  में  भारतीय  कृषि  भ्रनुसन्धान  संस्था  ने  पटसन  के  पौधे  की

 नई  किस्में  निकाली  श्योर

 यदि  तो  नई  किस्मों  के  पटसन  के  पौदों  की  कितनी  उपज हो
 सकती  है  ?

 कृषि  उपमंत्री  मो०  बन  भारत में  जिन  दो  किस्मों की  पटसन की

 काशत  की  जाती  है  उन  से  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्ली  द्वारा  एक  नई  किस्म  की

 पटसनਂ  निकाली  गई  है  ।

 इस  नई  किस्म  की  पटसन  की  उपज  का  श्रनुमात  पटसन  उगाने  के  लिये  खेतों  में

 लगाया  जायेगा  |

 राज्य  परिवहन  आयुक्त

 1२०२४.  श्री  राम  कर्ण  गुप्त  :  क्या  परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  यह  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बम्बई  में  हाल  ही  में  राज्य  परिवहन  आयुक्तों  का  जो  सम्मेलन  2.0  क्या  सरकार  ने

 राज्य  परिवहन  वित्त  मांगी  अथवा  इसी  प्रकार  के  अभिकरणों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  उसकी

 सिफारिश  पर  विचार  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-यंत्री  राज  :  सनौर  राज्य

 परिवहन  झा  भक्तों
 /
 नियंत्रकों  के

 सम्मेलन  में
 यह  fatter  की  गई  थी  कि  भारत  सरका र  द्वारा  परिवहन

 fret  sat  में
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 वित्त  निगमों  अथवा  इसी  प्रकार  के  अभिकरणों  की  स्थापना
 करने

 के  लिये  एक  योजना तैयार की  जानी

 चाहिये  भ्र ौर  उस  पर  राज्य  सरकारों  के  विचार  जानने  के  लिये  उसे  उन  के  पास  भेजना  चाहिये  ।  योजना

 बनाने के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  किन्तु  इस  को  प्रन्तिम  रूप  देने  में  कुछ  समय  लगेगा
 ।

 क
 महाराष्ट्र म  पुल

 1२०३०.  श्री  पांगरकर  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  महाराष्ट्र सरकार  ने  पानी जिले  में  खंदा  ate  हमारा  नदियों  पर  दो  पुल  बनाने
 के  लिये  कोई  योजना  कौर  अनुमान  भेजा

 यदि  तो  क्या  परब  सक  ag  योजना  व  प्रतिमान  स्वीकार  किये  जा  चुके  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  कौर  खेदा

 तथा  हमारा  नदियों  पर  प्रस्तावित  पुलों  की  स्थिति  संक्षेप  में  इस  प्रकार  है  :--

 (१)  खेरा पर  ११  १६६०  को  भारत  सरकार  ने  3,8  १,८००  रुपये  की

 मानित  लागत  की  पुल  की  योजना  व  प्राक्कलन  स्वीकार कर  दिये  थे  ।
 केन्द्रीय  सड़क  निधि

 निक्षेप  से  इस  पुल  के  लिये  १  लाख  रुपये  का  अनुदान  मंजूर  कर  दिया  गया  शेष  ELS  ००  रुपये

 राज्य  कोष  से  व्यय  किये  जायेंगे  ।

 (२)  हमारा  पर  पुल  :  इस  पुल  के  बारे  में  २६  TET,  REgo  को  यह  मंजूरी
 दी

 गई
 कि  इस

 के  लिये  ३,६६,४४८  रुपये  व्यय  किये  जायें  कौर  यह  घन  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  महाराष्ट्र

 को  नियत  की  गई  cif  में  से
 ले  लिया  जाये  ।  इस  पुल  के  लिये  अनुमान  तथा  योजना  के  लिये  भारत

 सरकार  की  स्वीकृति  की  श्रावव्यकता  नहीं  है  कौर  महाराष्ट्र  सरकार  अपनी  प्रक्रिया के  अनुसार

 उसे  स्वीकार  करेगी  ।

 रेलवे  शिकारियों  के  सेवाकाल में  ale

 श्री  फ्लोरल  बारूपाल

 श्री  लच्छी  राम

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  yeye  से  अरब  तक  रेलवे  बोर्ड  में  कितने  उच्च  अधिका  रियों  की  समाप्त

 होने  पर  उनका  सेवाकाल  बढ़ाया  गया  कौर  प्रत्येक  अधिकारी  का  कितना  बढ़ाया

 ऐसे  ग्र घि कारियों  जो  योग्य  श्र  स्वस्थ  सेवाकाल  a  बढ़ाने  के  क्या  कारण हैं  ;

 कौर

 उक्त  ग्रन्थि  में  कितने  उच्च  अधिकारियों  को  उन  की  सेवा  समाप्त  होने  पर  नियुक्त

 किया  गया  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  ate  -  बयान  नत्थी

 परिशिष्ट  ३,  waar  संख्या  ७७]  ।

 साधारण  रूप  से  सेवा  काल  बढ़ाया  नहीं  लेकिन  सरकारी  हित  को  देखते  हुए

 खास
 मामलों

 में  ऐसा  कर  दिया  जाता  है  ।

 pape  अंग्रेजी  में
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 दक्षिण  रेलवे में  अनुसूचित  जातियों  तथा  रसूमात  ख़ादिम  जातियो ंके  व्यक्तयों  की  भर्ती

 1२०३२.  श्री  तंगार्भाण  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलव ेमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों के  उम्मीदवारों

 की  स्वीकृत  ग्रुपो  में  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  ;

 यदि  तो
 इसे  ठीक  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ;  ak

 १६५६-६०
 में

 तथा  PEKo-2
 में

 अब
 तक  कितने  नियुक्त

 किये  गये
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo
 राम स्वा सी  )  कुछ  वर्गों

 को  छोड़कर  जहां  प्रविधिक

 योग्यता  आवश्यक  दक्षिण  रेलवे  में  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  झ्रादिम  जातियों  के  लिये  जितने  पद

 सुरक्षित  रखे  गये  हैं  उतने  पदों  पर  उनके  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।

 \  जब
 रेलवे  सेवा  आयोग

 के  जरिये  पर्याप्त  मात्रा  में  उम्मीदवार  नहीं  तो

 अबन्धक  में  निहित  शक्तियों  के  अ्रधीन  विशेष  भर्ती  की  जाती  है  ।

 अ्रनुसूचित  अनुसूचित

 जातिया  आदिम  जातियां

 YEYE—-Fo  चे  चे  ५२७  दे  रे
 yy ्र १९६०-६१  में  कब  तक  e  e  y

 केन्द्रीय नार्थ  सड़क  निधि

 1२०३३.  श्री  तंगामणि :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बत बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  १९६०-६१  में  केन्द्रीय  सड़क  निजी  से  राज्यों  में  व्यय के  लिये

 ६७७  लाख  रुपये  दिये  गये  हैं

 यदि  तो  प्रत्येक राज्य  को  कितना  धन  नियत  किया  गया  है  तथा  श्रप्रैल--नवम्बर

 VEKo  में  कितना  व्यय  किया  गया

 क्यो  किसी  राज्य  को  नियत  की  गई  राशि  से  अधिक  राशि  दी  जा  चकी  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  नियत  की  गई  धन  राशियों  में  से  रुपया  ग्रन्थ  राज्यों  के  लिये  दे  दिया

 जायेगा ?

 तथा
 सं

 वार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  राज  बहादुर  श्रीमान ।

 भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  संलग्न  है  |  दिखाने  परिशिष्ट  3.  अअनवन्घ

 संख्या  ७८]

 श्रीमान ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 इम्फाल-दिसपुर  सड़क  पर  तार  तथा  टेलीफोन  के  कलयान

 1२०३४.  श्रीमती  मजीदा  अहमद  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अक्तूबर  १६६०  में  नागा  विद्रोहियों  ने  इम्फाल-दीमापुर  सड़क

 के  भरम-दीमापुर  सेक्शन  पर  तार  तथा  टेलीफोन  के  कनेक्शन  काट  दिये थे

 मल  art  में
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 यदि  तो  यह  कनेक्शन  कब  तक  कटे  हुये  पड़े  रहे  ;

 क्या  अरब  सामान्य  रूप  से  काम  चलने  लगा  ह  ?

 तथा  संवार  मंत्री  To  :

 १६७  घंटे  ।

 ही

 पौधों  की  रक्षा

 1२०३५.  श्री  मणि पंगा उन  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसेज  कोम्बाटा  बम्बई
 ने

 टिड्डियों  को  मारने  वाली

 दवायें  छिड़कते  के  लिये  सरकार  से  मुफ्त  में  अपना  विमान  देने  के  लिये  कहा  था  ;

 क्या  सरकार  ने  उसे  स्वीकार  किया  था  ;

 यदि  तो  मना  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  पं०  ao  :  श्रीमान  ।

 और  set  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 भारतीय  कृषि  श्रनुतंघान  संस्था  के  कर्मचारियों  के  वेतन-क्रम

 1२०३६.  श्री  रामजी  वर्मा  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (#)  भारतीय  कृषि  ग्रनुसन्धान  नई  दिल्ली  के  जूनियर  तथा  सीनियर  रिसर्च  असिस्टेंट ों

 वर्ष  PERO  के  पुनरीक्षित वेतन  नियमों  के  क्या  वेतन-क्रम  तथा  भत्ता  है
 :

 क्या  नये  वेतन-क्रम  लागू  कर  दिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  के  क्या  कारण  हैं  ;  शौर  ऐसा  करने  में  सरकार  को

 कितना समय

 fafa  उपमंत्री  सो०  व०  :
 वहां  पर  केवल  fers  एसिस्टेंट्स की

 पोस्ट्स  जिनके  वेतन-क्रम  RRo—Yo—Fzo  रुपये  प्रौढ़  Wo—Lo—Fo— VX-VYo—VU/R—Yoo

 रुपयें  हैं  ।  १६०-१०-३३० के  वेतन-क्रम में  १४  प्रतिशत  रिसने  अ्रसिस्टेंटोंको  उस  पदाली के

 सेलेक्शन  ग्रेड  में  भी  नियुक्त किया  जाता  है  जिसके  लिये  २५०-१०-३००-१५-४५०-२५/२-४००

 रुपये  का  वेतन-क्रम मंजूर  किया  गया  है  ।  पुनरीक्षित वेतन  १९६०  के  भ्रमित  उपरोक्त

 क्रमों  के  लिये  निम्नलिखित  वेतन-क्रम  निर्घारित  किये  गये  हैं
 :

 वर्तमान  वेतन-क्रम  पुनरीक्षित  वेतन  १९६०  के  ग्रीन

 निर्घारित  केतन-क्रम

 {Ro—YZo—FzRo  रुपये  .
 Ro— Po VR o— LU FRo-FHTLU—WQY

 रुपये

 AYo— FoF 0 0-— PY~VYo—ZY/Y—-Hoo  रुपये  ३२४-१४५-४७५-इ-बी-२०-५७४  रुपये

 मिल  wast  में

 1698(Ai)
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 केन्द्रीय  सैनिक
 सेवा

 वेतन  १९६०)  की  भ्रनुसूची  की  धारा  ७  की  धारा

 ११
 में

 सम्बन्धित  मदों
 को  पुनरीक्षित करने  का  प्रश्न  लिया  जा  रहा  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेल  दुर्घटना

 २०३७.  श्री  डामर  :
 रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तारीख  RE—Fo  नवम्बर  की  मध्य  रात्रि  में  पश्चिम  रेलवे  के  गोधरा  तथा  दोहद
 स्टेशनों  के  बीच  जो  यात्री

 गाड़ी  तथा  माल  गाड़ी  की  gear  हुई  थी  उस  में  कितना

 नुक्सान  हुमा
 ;

 उक्त  दुर्घटना  के  फलस्वरूप  यात्री  गाड़ियों  को  कितना  विलम्ब  दत्र  ;

 उक्त  दुर्घटना  के  लिये  कौन  व्यक्ति  उत्तरदायी  हैं  ;  कौर

 उक्त  दुर्घटना  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  :  VE-VP-Ko  को  गिट्टी-गाड़ी ਂके  तीन

 भाल-डिब्बे  at  एक  ब्रेक यान  पटरी  से  उतर  जाने  के  कारण  लगभग  २,९००  रुपये  लागत की

 सम्पत्ति का  नुक्सान  ।

 दोनों  कौर  चार  सवारी-गाड़ियां  रुकी  जिनके  रुकने  का  समय  एक  घण्टे  से  लेकर

 लगभग  घण्टे  के  बीच  था  ।  ये  गाड़ियां  कुल  मिलाकर  पच्चीस  घण्टे  रुकी  रहीं  |

 ate
 दुर्घटना  के  कारण  का  पता  लगाने  के  लिए  जो  संयुक्त  जांच हुई  उस

 पर  रेल-प्रशासन  की  रिपोर्टें  तैयार  हो  जाने  के  बाद  झ्रावइ्यक  कारवाई  की  जायेगी |

 भोपाल  के  लिये  स्वचालित  टेलीफोन

 1२०३८.  श्री  वीरेन्द्र  बहादुर  साहजी
 :

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 मध्य  प्रदेश  की  में  कब  तक  स्वचालित  टेलीफोन  लग  जायेंगे  ;

 इस  fear  में  क्या  पग  उठाये  गये  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  प०  :
 वर्ष  gER  के  आरम्भ  में  ।

 जगह  ले  ली  गयी  है  प्रो  इमारत  के  लिये  व्यौरे  वार  नक्शे  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  इमारत

 का  शीघ्र  ही  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 मूल  wit  में
 ‘Ballast  Train
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 पंजाब  में  खाद्यान्न  में  राज्य  व्यापार

 1२०३९.  श्री  राम  कृष्ण  a he | 3
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनका  ध्यान  पंजाब  राज्य  के  खाद्य  मंत्री  के  सम्वाददाता ग्र ों के  साथ  हाल  की

 मुलाकात  की  श्रीकृष्ण  किया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  राज्य  व्यापार  की  नीति  का  समर्थन  किमी

 धौर  इसको  खत्म  करने  में  होने  वाली  कठिनाइयों  का  उल्लेख  करते  हुए  कहा  कि  व्यक्तिगत

 को  छोड़ कर  राज्य  सरकार  को  राज्य  व्यापार  के  बारे  में  संघीय  खाद्य  मंत्रालय  से

 तक  कोई  पत्र  महीं  मिला  ;

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 विशेष  रूप  से  गेहूं  ate  चीनी  का  राज्य  व्यापार  बंद  करने  के  लिये  पंजाब  सरकार  को

 राज़ी  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  गये  हैं  प्रिया  उठाये  जायेंगे  ?

 खाद्य  तथा
 कृषि  उपमंत्री  (itt  स०

 से  इस  मामले  पर  हाल  ही  में

 पंजाब  के  खाद्य  मंत्री  से  बातचीत की  गयीं  थी  ।  wa  केन्द्रीय  सरकार  ak  राज्य  सरकार  के

 बीच  मतभेद नहीं  पंजाब  सरकार  द्वारा  गेहू ंकी  वसूली तो  पहले  ही  बंद  की  जा  चुकी  है
 |

 यदि  अगली  फसल  की  कटाई  के  बाद  गेहूं  के  मूल्य  भ्र तु चित  रूप  से  नीचे  गिरे  तो  किसानों  के  feat

 की  रक्षा  करने  के  लिये  उचित  कार्यवाही  की  जावेगी  ।

 जहां  तक  चीनी  का  सम्बन्ध  चीनी  में  कोई  राज्य  व्यापार  नहीं  हो  रहा  है  परन्तु  केवल

 लाइसेंसधारी  थोक  सहकारी  समितियों  ake  मंजूरशुदा  खुदरा  व्यापारियों  द्वारा  उसके

 वितरण पर  नियंत्रण  इस  नियंत्रित  वितरण  को  पंजाब  सरकार  श्रावक  समझती  हैं  ।

 त्रिपुरा में  चावल  का  मलय

 1२०४०.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  खोई  डिवीज़न  के  बेलोनिया  ate  कल्याणपुर  के  जो ले बाडी में  चावल

 धान  का  भाव  इस  समय  क्या  है  ;

 क्या  यह  मूल्य  उत्पादकों  के  लिये  wares  है  ;

 क्या  चावल  धान  के  मूल्यों  में  गिरावट  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  सरकार

 ने  निर्धारित  न्यूनतम  मृत्य  पर  चावल  कौर  धान  की  पर्याप्त  मात्रा  नहीं  खरीदी  ;

 यदि  तो  धान  के  उत्पादकों  को  रूप  से  लाभप्रद  मूल्यों  की  गारंटी  देने के

 लिये  क्या  पग  उठाये  गये

 तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  चावल  का  भाव  जोलेबाडी में  €

 दिसम्बर
 को

 १५
 रुपये  प्रति  मन  था  कल्याणपुर  में  ३  १९६० को  यह  १२  से  १३

 रुपये  प्रति  मन  तक  था  ।  धान  के  भाव  भी  चावल  के  भाव  के  स्तर  के  ग्ञत स्प ह्ट्म्  ra
 द्  |

 wT

 we  नही ं।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता
 कन

 मूल  अंग्रेजी  में



 Ro¥s
 लिखित  उत्तर  १९  Rego

 दिल्ली  में  भू-अर्जन

 :

 थ्री  Ao  दी०  मिश्र 1२०४१.

 श्री  दि०  त०  रामोद  :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली
 के  मुख्या युक्त द्वारा  जारी  की  गयी  दिनांक ३  १९५७  अधिसूचना

 एफ०
 १४  (5¥)  Xi9-ITo  एस०  जी०

 के  अनुसार  प्राप्त  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  ORY,  २४

 एकड़  भूमि  में  से  रख  तक  सरकार  ने  कितनी  भूमि  प्राप्त  कर  ली  है  ;

 इस  भमि  में  से  कितनी  भूमि  सरकारी  श्रीवास  योजना  के  लिये  इस्तेमाल  की  गयी  कौर

 कितनी  जनता  को  मकान  बनाने  के  लिये  प्लाटों  में  बेची  गयी  ;

 प्रश्नाधीन  भूमि  का  बाजार  भाव  है  a  इस  समय  दिल्ली  के  चारों  कौर

 बस्तियों  में  प्लाटों  का  प्रति  वर्ग  गज  मूल्य  कया  है  ;  ak

 इस
 कमी  के  सरकार  ने  कितनी  रकम  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  है  प्रिया  देनी  पड़ेगी

 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 '  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  शर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकार

 थमी  नारायण दीन  :
 1२०४२.

 प्र ०
 सि०  सहगल  :

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्ली  विकास  अधिनियम (१९५७  का  की  धारा  ३  के  welts  बनाये  गये

 दिल्ली  विकास  प्राधिकार  के  सदस्यों  के  क्या  नाम

 उपरोक्त  अधिनियम  की  धारा  ५  के  अधीन  बनायी  गयी  मंत्रणा  के  सदस्यों

 के  कया  नाम  हैं  ;

 उस  मंत्रणा  परिषद्  द्वारा  दी  गई  सलाह  को  प्राधिकार  द्वारा  क्ह्द्  जोनल

 विकास  dare  करने  ate  दिल्ली  के  विकास  के  लिये  योजना  बनाने  में  किस  ge  तक

 माना है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  कौर
 सभा  पटल  पर  दो  सूचियां  रखी  जाती

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  98 |  |

 मंत्रणा  परिषद्  द्वारा  दी  गई  सलाह  पर  प्राधिकार  ने  के  लिये  योजना  का

 प्रारूप  तैयार  करते  समय  उचित  ध्यान  दिया  ।  प्राधिकार  मंत्रणा  परिषद्  की  सलाह  को

 विकास  योजनायें  तैयार  करने  में  जो  इस  समय  तैयार  की  जा  रही  ध्यान  में  रख  रहा  है  ।

 विकास  प्राधिकार  दिल्ली  के  विकास  सम्बन्धी  योजनायें  बनाने  के  बारे  में  भी  मंत्रणा  परिषद्

 द्वारा  दी  गई  सलाह  पर  सामान्यतः  ध्यान  दे  रहा  है
 ।

 मल  प्रंप्रेज़ी  में



 रे  १८८  ह  रागा  /  Rok

 नौवहन  किराया

 1२०४३.  श्री  कुन्हन : क्या परिवहन क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  ईस्टर्न  शिपिंग  कारपोरेशन  कौर  मैसेज  बिन्नी  एण्ड  मद्रास

 ने  EKO  सभी  टिकटों  का  किराया  बढ़ा  दिया  है  ;

 यदि  at,  तो  किराये  में  वृद्धि  की  दर  क्या  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  इन  फर्मों  द्वारा  इस  वृद्धि  के  विरुद्ध  कोई  विरोध  प्राप्त  gat  है
 ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  यह  प्रदान

 fea  शिपिंग  कारपोरेशन कौर  बी  ०  भाई  एस०  एन०  जिन  के  मद्रास में  एजेन्ट  मैसेज

 बिन्नी  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  संचालित  मद्रास/सिंगापुर  यात्री-एवं-माल  सेवा  के  बारे  में

 यदि  तो  यह  सच  है  इस  माग  पर  १९६० से  यात्रियों के  किराये  बढ़ा  दिये  गये  ।

 यह  किराया  दोनों  कौर  यात्रा  पर  १०  प्रतिदिन  बढ़ाया  गया  है  ak  सैलून  दर्जे
 के

 लिये  वापसी  टिकट  पर  १०  प्रतिशत  की  छुट  है  ।

 इस  वृद्धि  के  विरुद्ध  सरकार  को  भ्र भी  तक  कोई  विरोध  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुमा है  ।

 बम्बई  के  निकट  तेल वा हुक  जहाज  का  दुर्घटनाग्रस्त  हो  जाना

 1२०४४.  श्री  कुन्दन  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १८  १६६०  को  प्राइस  रीफ़ਂ  के  बम्बई  बन्दरगाह  में  स  दार  पर  दबाव

 areas  नामक  तेलवाहक जिस  में  ३०,००० टन  झ्र शोधित  तेल  मिट्टी  में  धंस  गया  ;

 ac

 यदि  तो  उस  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  हां  ।

 एस०  टी०  हवाई
 11.0  एक  सिंगल  स्क्रू  स्टीम  है  जिस  का  कुल  भार

 २०,२१५  टन  कौर  शुद्ध  भार  1R,19R 8  रजिस्टर  टन  है  |  यह  जहाज  मकरोनिया
 के

 वर्ल्ड  कारपोरेशन  का  है  यह  मकरोनिया  में  रजिस्टर  है  ।  जहाज  बन्दर  मशहूर

 की  खाड़ी  )  से  बम्बई  के  लिये  १३  EKO. Al LV.F0 को  १२.३०  बजे
 मीन

 के

 भ्रनुसार  रवाना  जिस  में  ३१,४०२  टन  शोधित  तेल  लदा  गर्दा  था  |  जहाज  १८

 १९६०  को  बम्बई  पहुंचा  |  यह  बताया  गया  है  कि  जहाज  १८  १९६०  को  ११.  ५०  बजे

 रीफ़  के  परे  भूमि  में  धंस  गया  ।  इस  को  उसी  दिन  २३.  ५२  बजे  बम्बई  पत्तन  न्यास  के  चार

 रस्सों  द्वारा  फिर  तैराया  गया  ।  फिर  जहाज  ने  सारा  शोधित  तेल  उतारा  २५  १९६०

 को  वह  बम्बई  से  फारस  की  खाड़ी  के  लिये  रवाना  हो  गया  ।

 दुर्घटना  के  कारण  का  पता  नहीं  है  कौर  वह  केंवल  प्रारम्भिक  जांच  पूरी  होने  के  बाद  ही
 पता

 लग
 सकता  है  जोकि  श्री  वाणिज्यिक  समुद्रीय  विभाग  द्वारा  की  जा  रही  है

 hye  भंप्रेजी  में



 दै  ०१४०
 १९  १९६०

 हिमाचल  प्रदेश  में  एक  सामुदायिक  विकास  खंड  में  भाग  लग  जाना

 श्री  शि०  ao  रामोद

 श्री  जे  ब०  fao  बिष्ट  :
 TFRovY,

 {

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  जिला  सिरमौर  के  शिलाई  गांव  में  खंड  से

 सम्बन्धित  भण्डार  में  ८  १९६०  को  भाग  लग  गई  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  मामले  में  एक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  कराई  गई  है  ;

 यदि  तो  भण्डार  )  को  भ्रमणा  अन्य  सरकारी  सम्पत्ति  को  कितनी  क्षति  हुई
 है  ;  शौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  खंड  विकास  भ्रमणकारी  ने  बताया  है  कि  प्राग  के  कारण  सरकारी
 नकद  १०,०००  wa  की  हानि  हुई  है  ?

 ata
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  सु०  :  कौर  (a)  उत्तर

 स्वीकारात्मक है

 शौर  (")  भाग  के  कारण  सरकार  को  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 (१)  नकद  १०,०६७ '  ०९

 (२)  २१८०  गज  कपड़ा

 (३)  हाथ  से  चलने  वाला  एक  १६  एम०  एम
 ०  प्रोजेक्टर

 (४)  २  दर्जन ....  बल्ब

 (५)  कैमरा  फिल्में  ३

 (६)  बिरूनी  arte  लगभग  Qo’ X & ? ,  |

 बकाया  धनराशि  का  भूगतान

 श्री  भा०  कू ०  गायकवाड़ :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार ने  req  में  डाक  तथा  तार  कमंचारियों  को  द्वितीय  वेतन  आयोग

 की  सिफारिशों  के  आघार  पर  वेतन  शीघ्र  निर्धारित  करने  कौर  उस  से  निकलने  वाली  बकाया

 afer  के  भुगतान  के  लिये  आदेश  दिये  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  के  केन्द्रीय  तार  घर  में  कभी  तक  सब  तार  कर्मचारियों

 को  बकाया  राशि  का  भगतान  नहीं  किया  गया  है  ;

 =
 (7)  यदि  तो  बकाया  राशि  के  भुगतान  में  इस  सामान्य  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ;

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 है

 उस  का  करने  का  विचार  है

 ?

 सिल  अंग्रेजी  में



 २५८  १८८२  (  )  लिखित  उत्तर  ३०५ १

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  प०
 हां  ।

 हां  ।  कुल  १३५३  कर्मचारियों में  से  ३६१  को  बकाया  का  भुगतान  किया  जा

 चुका है  ।

 पट्टी  लेने  वाले  wear  कर्मचारियों  के  मामले  में  औसत  वेतन  का  हिसाब  लगाना

 जरा  कठिन  काम  है  ।  तारघर  में  कर्मचारी  जल्दी  जल्दी  छटी  लेते  हैं  ।  २६२

 टास्क  के  केस  इसलिये  श्रनिर्शित  पड़े  हैं  क्योंकि  उन  के  पूरी  गीत  वेतन-क्रमों  से  सम्बद्ध

 प्रोत्साहन  योजना  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इस  कायें  में  शीघ्रता  करने  के  लिये  अतिरिक्त  कमेंचारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 पंजाब  में  बिजली

 1२०४७.  श्री  हेम  राज  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  में  अब  तक  कितात  किलोवाट बिजली  तयार  की  गई  ;

 (a)  जम्मू  तथा  काइमीर  कौर  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  कितने  किलोवाट
 बिजली  लो  जाती है  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  तक  पंजाब  की  कुल  कितनी  आवश्यकता होगी  ;

 यह  कितने  किलोवाट कम  होगी  ;

 इस  को  किस  प्रकार  पूरा  किया  जायेगा
 ?

 श्योर  विद्युत  उपमंत्री  LEKo  केद्रित  तक

 %,X0,000  किलो  वाट

 (a)  दिल्ली  २०,०००  किलोवाट

 राजस्थान  १२,०००  क्लिोवाट

 जम्मू तथा  काश्मीर  ष्ट्क  000  किलोवाट निकल  नाट

 हिमाचल  प्रदेश  ०00  किलोवाट

 केन्द्रीय  जल  तथा  ए  ste  ere  किये  लोडਂ  सर्वेक्षण  ea  ३  ४४,०००

 किलोवाट  ।

 १६४,०००  किलोवाट  |

 (=)
 करीं  मीच

 aaa
 पंपव्ीश  बोजा  मे  दोचन  वियत  को  Ate  को  AreraT-

 नंगल  लैफ्ट
 बेक

 पावर  हाउस  से  शौर  तृतीय  योजना  में  शामिल  करने
 के  लिये  विचाराधीन राधीन  निम्नलिखित

 परियोजनाओं से  पूरा  किया  जायेगा  :

 भाखड़ा-नंगल राइट  दशक  पावर  हाउस (2)

 (२)  उहल  नदी  का  विस्तार

 (३)  अपर  बारी  दोआब  नहर  पर  बिजली का  उ  पादन

 (¥)  तापीय  स्टेशन  ।

 मूल  wast  में



 ३०५२  १९  १९६०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 दिल्ली  मोटरगाड़ी  नियमों  में  संशोधन

 परिवहन  तथा
 सं

 वार  मंत्रालय  में  राज्य-मंजरी  राज  :  में  मोटरगाड़ी  अधि

 PERE HT ITT की  धारा  १३३  की  उप-धारा (३)  के  अन्तर्गत दिनांक  ३  PeKoF के
 गजट  में  प्रकाशित  दिल्ली  मोटरगाड़ी  Reo  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  अधिसूचना  संख्या

 एफ०  §2/¥¥/§o-ateaye  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  #¥——R4¥4/ Eo]

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  के  लेखा परीक्षित  aa

 नींद  उड्डयन  उपयंत्री  :  में  विमान  निगम  १९५३

 की
 धारा  १५  की  SI-ATAT:  (४)  के  pais एयर  इडिया  इंटरनेशनल  कारपोरेशन  के  वर्ष  १९  L\9-

 ५८  के  वारिक  लेखे  ae  तत्सम्बन्धी  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [qeanraa  में

 रली

 ।  देखिये  संख्या  gato  टी०--र४५४६/६०]

 लगा

 राज्य-सभा  से  संदेश

 :
 मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह  सन्देश  fae  हैं

 —

 (  १)  कि  द्वारा  क्रमशः  १  REKo  तथा  १४  REKo  को

 पारित  समवाय  )  EKO  तथा  मोटरगाड़ी  संशोधन )

 १९६०  को  राज्य-सभा ने  अपनी  HAT:  १४  १६६०,  तथा  १५  FeqKOo  की

 बैठकों
 में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया

 है  ।

 (२)  कि  इन  विधेयकों  के  बारे  में  राज्य  सभा  को  लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी

 ——

 १.  विनियोग  ५)  LERo

 २.  रेलवे  यात्री  किराया  Rago

 ३.  भारतीय  डाक चर  REKo

 ४.  त्रिपुरा  उत्पादन  शुल्क  विधि  Zeke

 मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  एक  सन्देश  प्राप्त  हुआ

 है  जिस के  साथ  उन्हों ने  राज्य  सभा  द्वारा  १५  FEGo  को  बैठक  में  पारित  किये

 गये  सालारजंग  संग्रहालय  १९६०  की  एक प्रति  संलग्न की  है

 मिल  प्रंप्रेजी  में



 २८  १८८२  2o¥%R

 सालारजंग  संग्रहालय  विधेयक

 ह गस (चिव  :  में  सालारजंग  संग्रहालय  EKO  को  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रुपमें  सभा

 पटल  पर  रखता  हुं  ।

 ee  rr  eee  ee  os

 औद्योगिक  वित्ता  निगम  )  विधेयक

 जीत  उपबंधों  तार  asad  :  मैं  प्रस्ताव  a प्  करती हूं  कि
 प्रौद्योगिक

 वित्त  निगम  १९४८  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अ्रनुमति दी  जायें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 औद्योगिक  वित्त  निगम  १९६०  में  अक्सर  स े  शोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  प्रस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 तार  विधियां  ( date )  विधेयक

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  To
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  तार

 Qooy  शर  वायरलैस  टेलीग्राफ  १९३३  में  asta  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 महोदय  :  यह  है  :

 ia
 कि  भारतीय  तार  १८८५  शर  वायरलैस  टेलीग्राफ  2e+23  में

 अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 प०  सुब्बरायन
 :

 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ara  मंत्रणा  समिति

 प्रतिवेदन

 संसद-काय  मंत्री  सत्यनारायण  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  art  मंत्रणा  समिति  के  साठवें  प्रतिवेदन जो  १६  REO

 को  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है
 ।'

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  gat  |

 वि  ज

 toa  wit  में



 Your  १९  EKO

 अनुपस्थिति  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अ्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  ने  झपने

 बाईसवें  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  प्रतिवेदन  में  बताई  गई  शारवती  के  लियें  निम्नलिखित

 सदस्यों  को  अनुपस्थिति  की  अनुमति  दी  जाये

 श्री  लैसराम wat  fag

 २  श्री  चण्डिकेगवर शरण  सिंह  ध

 दे  श्री  पोकर  साहेब

 श्री  बालासाहेब  सालुंके

 श्री  फतेहर्सिहराव  प्रतापसिद्राव  गायकवाड़

 श्री  कमल  नारायण सिंह

 श्री  प्रदक्षिणा

 सरदार  बलदेव  fag

 श्री  रुंगसूंग  सुइस

 १०  श्री  ईश्वर  प्रायः

 ध्  श्री  नरपा  रेड्डी

 श्री  दिनेश  सिह

 श्री  नेमी चन्द्र  कासलीवाल

 ४  श्री  दु राय स्वामी  गाडर

 Ry  श्री  उमा  चरण  पटनायक

 १६  श्री  मधु रामलिंग  तेवर

 १७  श्री  ,9  मधुसूदन राव

 ङ्घ  श्री  कन कसबे

 ge  श्रीमती  रेणुका  राय

 २०  पंडित  हीरालाल  दवा स्त्री

 २१  श्री  रामेश्वर राव

 २२  श्री  नरसिंह  मलदेव

 २३  रानी  मंजुला  देवी

 QV  श्री  सु०  चे  चौधरी

 २५  श्री  च०  द०  पांडे

 भल  wait में



 भ्रग्रहायण  ,  १८८२  ३०५५

 विधेयक

 २६.  श्री  हज़र नवीस

 २७.  श्री  लक्ष्मीनारायण  भंजदेव

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 RE  .  श्री  रघुनाथ  बहादुर

 मैं  समझता  हं  कि  सभा  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  है  ।

 माननीय  सदस्य  :  जी  हां  |

 श्रिया  महोदय :  सदस्यों  को  तदनुसार  सूचित  कर  दिया  जायेगा  |

 मत  विभाजन  के  परिणाम की  शुद्धि

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :  मुझे सभा  को  सूचना देनी  है  कि  १६  १९६०  को  संविधान

 १९६० को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  देने  वाले  प्रस्ताव  पर  मत  विभाजन

 के  परिणाम की  घोषणा  में  एक  ग़लती  रह  गई  थी  यद्यपि  सभा  एक  निर्णय  ले  चुकी  है  कौर  इस

 ग़लती  का  उस  पर  कोई  wae  भी  al  पड़ता  है  परन्तु  में  यह  उचित  समझता  हूं  कि  रिकार्ड  में

 wer  स्थिति रहे  ।

 फोटोग्राफ  की  जांच  करने  पर  तथा  कार्यवाही  देखने  पर  पता  लगा  कि  सही  परिणाम  इस

 प्रकार है  ।  १६  दिसम्बर  की  घोषणा  के  अनुसार  पक्ष  में  १६६  मत  हैं जो  १७०  होने  afer  |

 ee aS

 राज्यक्षेत्र  विधेयक  शर  संविधान  संशोधन

 विधेयक

 महोदय
 :

 sa  कार्य  सूची  की  प्राग  की  मद  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 श्री  wo  चल  गृह  :  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  दोनों  विधेयक  जीत  राज्य

 क्षेत्र  )  विधेयक कौर  संविधान  विधेयक  एक  ही  साथ  fares  लिये  जायें

 तो  ग्रीक  aoa  होगा  क्योंकि  इस  से  चर्चा  करने  में  सुविधा  होगी  ।

 महोदय  :  अच्छी बात  है  ।  विचार  करने  की  स्थिति  में  यदि  दोनों  विधेयकों  को  एक

 साथ  प्रस्तुत  किया  जाय  कौर  यदि  इस  से  सभा  को  सुविधा  मिले  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  हां

 खंडवार  चर्चा  के  समय  उन  पर  से  वि  चार  किया  जा  सकता  है  ।  तथा  मतदान  के  लिये  उन्हें

 भ्र लग  प्रति  रखा  जा  सकता  है  क्योंकि  दोनों  के  लिये  भ्र लग  से  बहुमत  की  शझ्रावश्यकता  पड़ेगी  ।

 श्री  नादिर  भरुचा  खानदेश )
 :  इस  में  कुछ  watts  कठिनाइयां  हैं  ।  संवैधानिक  दृष्टि

 से  संसद् उस  विधेयक  पर  जोकि  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  को  विलय  करने  के  बारे  में  है  विचार  करने

 के  लिये  उस  समय  तक  सक्षम  नहीं जब  तक  संविधान में  संशोधन  नहीं हो  जाता  ।  मेरे  विचार  में

 टेक्निकल  बातों  के  लिये  पहले  नवां  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये

 मिल  wast
 में



 ३०५६  viva  राज्य  विधेयक  कौर  संविधान  १९  १९६०

 विधेयक

 भ्रष् पक्ष  महोदय
 :

 यदि  ae  पाकिस्तान  को  कुछ  क्षेत्र  दें  तब  तो  संविधान  में  परिवर्तन  करने
 की  आवश्यकता लेकिन  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  को  जो  पाकिस्तान  से  जाये  हैं  उन  को  मिलाने  के  लिये

 संशोधन  में  परिवर्तन  करने  की  भ्रावश्यकाता  नहीं  है
 ।

 चूं  कि  यह  विधेयक  ata  राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में

 है  इस  बारे  में  कोई
 भी

 कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्री  त्यागी  )
 :  मेरा  सुझाव है  कि  सभा  पटल  maa  कहीं  कौर एक

 मानचित्र  रख  दिया  जाये  ताकि  माननीय  सदस्य  सीमा  के  बारे  में  निश्चित  जानकारी  प्राप्त

 कर  सकें  यह  पता  कर  सकें  कि  रेडक्लिफ  लाइन  कहां हो  कर  जाती है  ।

 महोदय
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  के  पास  ऐसा  कोई  मानचित्र  है  जो  सीमा

 सम्बन्धी  जान॑कारी  दे  सके  कि  कौनसा  भाग  हमें  मिल  रहा  है  तथा  कौन  सा  भाग  हम  दे  रहे  हैं  ।

 यदि  बिना  मानचित्र  की  सहायता के  वस्तुस्थिति  का  अध्ययन करना  माननीय  सदस्यों के

 लिये  कठिन होगा  तो  इस  पर  में  विचार  करूंगा
 ।

 फिर  भी  इस  समय  जो  भी  मानचित्र  उपलब्ध हों  वे

 यहां रखे  जायें  ।

 ag  ठीक  है  कि  में  नहीं  चाहता  कि  यहां  माननीय  सदस्य  बिना  सोचे  समझे  ही  मतदान  करें  |

 लेकिन  वे  मानचित्रों  को  पहले  से  मांग  सकते  थे  अरब  जब  विधेयक  पर  विचार  होने  जा  रहा  है  तो  इस

 तरह  की  बाघों  डालना  ठीक  नहीं
 ।

 frat  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  में  इस  बात  से  सहमत  हूं

 कि  इन  दोनों  विधेयकों  पर  एक  ही  साथ  विचार  करना  सभा  के  लिये  लाभदायक  होगा  ।  दोनों की

 परिस्थितियां भी  लगभग  एक  ही  सी  हैं  ।  दो  तरह  की  बातें  करनी  हैं  एक  तो  अर्जित  क्षेत्रों के  बारे  में

 हैं  दौर  दूसरी  बात  कुछ  क्षेत्रों  को  पाकिस्तान  को  देने  की  है
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  दूसरे ढंग  की

 प्रक्रिया  अपनाने  की  बात  कही  हैरत  इसीलिये  हमें  ये  दो  विधेयक  रखने  पड़े  |  मेरे  विचार में  यह

 बात  बिल्कुल  ठीक  है  कौर  वांछित  भी  है  कि  इन  दोनों  विधेयकों  पर  एक  साथ  चर्चा  की  जाय  ताकि

 सदस्य  सभी  स्थिति  पर  seat  तरह  विचार  कर  सकें  ।  जिसकी  आपने  कहा  है  कि  मतदान  तथा

 खंडवार  चर्चा  के  लिये  उन्हें  अलग  WAT  रखा  जायेगा  यह  बात  ठीक  है  |

 मुझे  इस  बात  का  खेद  है
 कि

 सभा  में  यह  भावना  व्याप्त  है
 कि

 यहां  मानचित्र  नहीं है  ।

 कठिनाई  यह  नहीं  है  कि  यहां  मानचित्र  नहीं  है  बल्कि  कठिनाई  तो  यह  है  कि  मानचित्र  काफी  संख्या  में

 नहीं हैं  ।  ये  क्षेत्र  इतने  छोटे  हैं  कि  श्राम  नक्शों  में  यह  दिखाये  नहीं गये  हैं  ।  जब

 तक  कि  हम  बड़े  मानचित्र  नहीं  बनाते  तब  तक  इनका  दिखाना  संभव  नहीं  है  ।  में  राज दिन  को

 कुछ  मानचित्र  लाने  का  प्रयत्न  करूंगा
 |

 लेकिन  माननीय  सदस्यों  के  लिये  यहां  सभा  में  बैठ  बैठे

 देखना कठिन  होगा  ।  इसलिये  उन  चित्रों  को  में  पुस्तकालय  श्रथवा  अरन्य  स्थानों पर  उपलब्ध

 कर  सकूंगा ॥

 जैसा  कि  में  बता  चुका  हुं  इन  दोनों  विधेयकों  में  स्थूल रूप  से  वे  ही  बातें  सम्मिलित हैं  जो

 तीन  भारत-पाकिस्तान  करारों  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  हुए  हैं  ।  १०  १९४५८  को  जो

 करार  हगना  है  वही  मुख्य
 करार

 हैं
 |
 दूसरा २३  AtTa%,  Raye

 का
 है  ग्र तीसरा करार करार

 ११

 मूल  ait  में



 २८  १  Gor नन
 afer  राज्य  विधेयक कौर  संशोधन  Jo

 संशोधन  )  विधेयक

 १९६०  मेराविचार है  कि  अच्छा यह  होगा  कि
 arta  कार्यवाही  शुरू  करने  से  पूर्व

 में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दूं
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं

 भारत  ate  पाकिस्तान
 की

 सरकारों  के  बीच  हुए  करारों  के  अनुसरण  में  जीत  किये

 गये  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  को  पंजाब  शौर  पश्चिमी  बंगाल के  राज्यों  में  विलय

 श्र  तत्सम्बन्धी  उपबन्धों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  पी

 fae  महोदय :  में  पहले  इस  प्रस्ताव को  सभा  में  प्रस्तुत  करूंगा  कौर  उसके  बाद

 प्रधान  मंत्री  से  दूसरे  प्रस्ताव  को  रखने  के  लिये  निवेदन  करूंगा  |

 श्री  सुबिमन  घोष  :  मेरा  एक  औचित्य प्रदान  है  वह  यह  है  कि  यह

 विधेयक  संविधान  की  शक्ति  से  परे  है  ।  क्योंकि  इस  विधेयक  के  द्वारा  हम  भारत-पाकिस्तान  करारों

 को  क्रियान्वित  करने  जा  रहे  हैं  ।  पहला  रेडक्लिफ  पंचाट  था  जिसके  कारण  भारत  कौर  पाकिस्तान

 बने  ।  बाद  को  न्यायाधिकरण बना  |  उस  समय  पाकिस्तान सरकार  ने  बेरूबाड़ी  के  बारे

 में  कोई  झगड़ा  नहीं  किया  ।  बाद  को  पाकिस्तान  भारत  के  प्रधान  मंत्रियों  के  बीच  करार

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  औचित्य प्रदान  क्या  है  ?

 tat  सुमन  घोष  :  प्रामीत्य  प्रशन  यह  है  कि  यह  विधेयक  संविधान  की  afar  से  परे  है  ।

 महोदय :  क्यों  wie

 श्री  सुबिमन  घोष
 :

 वही  में  बता  रहा  हूं  ।  पाकिस्तान भारत  के  बीच  यह  झगड़ा

 एक  बार  gag  के  लिये  ही  समाप्त  हो  गया  था  ।  १९५२  में  रेडक्लिफ पं  चाट  के  ware  पर  पाकिस्तान

 ने  झगड़ा  खड़ा  fear atc  मेरा  विचार  है  कि  १  का  मामला  तो  साधारण  रूप  से  ही  समाप्त  हो

 जाना  चाहिये  था  |

 मेरा  प्रौचित्य  प्रशन  करार  के  बारे  में  है  |  यह  विधेयक  उसी  करार  पर  ATATTR  है  ।

 पग्रध्यक्ष  महोदय :  न  तो  ara  ga  कोई  समझौता  ही  कर  रहे  हैं  न  करने  जा  रहे हें शरर  न

 उनें  कोई  संशोधन  ही  करने  जा  रह ेहैं  इत  समय  तो  हम  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  को  हरजीत  कर  रहे हैं  जो

 पाकिस्तान के  हैं  ।  क्या  माननीय  सदस्य  इस  प्रीत  के  बारे  में  कोई  भ्रौचित्य प्रशन  उठा  रहे  हैं  ।

 ae  तो  श्रौचित्य प्रश्न  नहीं  है  ।  |

 श्र
 विसल  घोष  :  afer  क्षेत्रों  के  बदले  में  हम  कुछ  क्षेत्र  दे  भी  रहे  हैं

 ।

 महोदय
 :

 इस  प्रकार  के  वाद  विवाद  की  आज्ञा  में  नहीं  दे  सकता  ।  कोई  भी

 प्रत्यक्ष  एक  विधेयक को  संविधान  की  दृष्टि  से  रद  नहीं  कर  सकता  अथवा  उसके  बारे  में  ि  न

 देने  का  उत्तरदायित्व wad  ऊपर  नहीं  ले  सकता  ।  वह  तक  करने  के  लिये  अनुमति
 दे  सकता  है  ।

 यह  काम  तो  सदन  का  है  कि  वह  सभी  बातों  पर  भ्रमणी  तरह  विचार  करके  कोई
 निर्णय

 करे  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  मैं
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 विधेयक

 श्री  साधन  गुप्त  :  इस  विधेयक के  बारे  में  शुरू  से  लेकर  श्रब  तक  ही  यह

 बजी  असाधारण  बात  रही  है  कि  इस  बात  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  कि  क्या  यह  विधेयक  संविधान

 की  शक्ति  से  परे  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  एक  बार  यह  विधेयक  यहां  पारित  हो  गया  तो  हमारा  राज्य

 क्षेत्र  पाकिस्तान  को  चला  ही  जायेगा  ।  प्रौढ़  फिर  हमारे  पास  कोई  उपचार  नहीं  रहेगा  ।  इस

 विधेयक
 के

 बारे  में  पहले  श्राप  यह  निर्णय  करें  कि  क्या  यह  विधेयक  संविधान  की  शक्ति  के  परे  है

 अ्रथवा  नहीं
 ।

 ऐसा  निर्णय  करना  आपके  भ्र घि कार  में  है  ।  यदि  यह  निर्णय  हो  जाता  है  कि  यह

 विधेयक  शक्ति  से  परे  है  तो  इस  पर  सभा  में  विचार  नहीं  करना  चाहिये  ।  क्योंकि यदि  यह  एक

 बार  विधि  बन  गई  कौर  इसके  भक  कुछ  राज्य  क्षेत्र  पाकिस्तान  को  चले  गये  तो  फिर  से  उन्हें  प्राप्त

 करने  के  लिये  कुछ  नहीं  हो  सकता ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  ae  facia  किया  जाना

 चाहिये  कि  कया  ag  विधेयक  संविधान  की  शक्ति  से  परे  है  अथवा  नहीं  ।

 श्री  सुमन घोष  :  इस  विधेयक  के  आधार  पर  हम  १०  LEYS  के  करार पर

 चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  हम  तो  किसी  दूसरी  बात  पर  ही  विचार  कर  रहे  उद्देश्य भोर

 कारणों  के  विवरण  में  तथा  wer  स्थानों  पर  भी  यह  गया  है  कि  हम  १०  Faas

 के  करार  के  आधार  पर  बेरुबाड़ी  को  पाकिस्तान  को  दे  रहे  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय के  निर्णय  के

 बाद  स्थिति ही  बदल  गई  ।  उसने  fara  दिया  कि  बेरूबाड़ी  के  बारे  में  झगड़े  की  कोई  बात  ही  नहीं

 थी  ।  भारत  के  प्रधान  मंत्री  ने  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  से  बात  चीत  की  ।  भारत  के  प्रधान

 मंत्री  का  कभी  भी  यह  मंतव्य  नहीं  था  कि  वह  पाकिस्तान  को  बेरूबाड़ी  क्षेत्र  भेंट  कर  रहे  यदि

 उन्होंने  ऐसा  किया  भी  तो  यह  उन्हें  नहीं  करना  चाहिये  था  क्योंकि इस  प्रकार  वह  अपने

 शिकार  से  चरागे  बढ़  गये  प्रौर  उन्हें  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  थी  ।  उन्हें  पाकिस्तान को  यह  मेंट

 देने  का  कोई  श्रमिक नहीं  था  ।

 fara  महोदय  :
 मेंने  औचित्य  vet  को  श्रच्छी  तरह  सुन  लिया  है  ।  प्रधान  मंत्री  तथा

 सरकार  का  यह  विचार  था  कि  यह  मामला  केवल  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रदान  कही  था  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने इसके लिये  संविधान  में  संशोधन  करने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 कहा  कि  यह  मामला  कुछ  राज्य  क्षेत्र  देने  का  है  संविधान  में  संशोधन  करना  चाहिये  ।  ७

 राज्य  क्षेत्र  को  किसी  दूसरे  देश  को  देने  की  बात  का  निर्णय  करना  इस  सदन  के  क्षेत्राधिकार में

 भ्राता  यह  विचार  करना  इस  सभा  के  लिये  ही  है  कि  वह  अपना  राज्य  क्षेत्र  किसी  दूसरे  राज्य

 क्षेत्र  के  बदले  में  दे  अ्रथवा  वैसे  ही  दे  दे  ।  यह  संविधान  की  शक्ति  से  परे  की  बात  है  नहीं

 क्या  यह  हमारे  क्षेत्राधिकार  के  हैं  इन  बातों  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  |  सदन  इस  बात

 पर  विचार कर  सकता  है  कि  क्या  हमें  कुछ  मिल  रहा  है  अथवा  हम  किसी  को  कुछ  दे  रहे  सभा

 को  इस  बात
 की

 छूट  है  कि  वह  इस  बारे
 में  मतदान  कर  जहां  तक  यह

 मामला

 है  इस  बारे  में  औचित्य  प्रश्न  की  कोई  बात  नहीं  उठती  ।  )  यह  सभा  इस  बात

 के  लिये  सक्षम  है  कि  वह  अपने  राज्य  क्षेत्र  का  कोई  भी  भाग  दूसरे  को  दे  सके  |

 भाषण  केਂ  बाद  प्रस्ताव  सभा  में  रखा  जाता  है  ।  में  इस  विषय  को  स्पष्ट  करने  के  लिये

 दोनों  प्रस्तावों  को  सभा  में  रख  रहा  हूं
 ।

 प्रधान  मंत्री  से  कहूंगा
 कि

 वह  इस
 पर  क  विचार  व्यक्त

 करें
 ।  वह  पहला  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  चुके  हैं

 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  झा  |
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 संशोधन  )  विधेयक

 प्रधान  मंत्री  भ्र पना  दूसरा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें  ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 भारत  ate  पाकिस्तान
 की

 सरकारों  के  बीच  हुए  करारों  के  श्र
 सरण  में  कुछ  राज्य

 क्षेत्रों  के  पाकिस्तान  को  हस्तान्तरण  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  भारत
 के

 संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1४

 fara  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री  सुबिमन  घोष  :  इस  विधेयक  के  बारे  में  मेरा  एक  दूस  रा  औचित्य  प्रशन  है
 ।

 यह  विधेयक

 कल्याणकारी  राज्य  की  उत्पत्ति  के  मूलभूत  सिद्धान्त  के  बिल्कुल  विरुद्ध  है  ।

 महोदय :  प्रा पका  अभिप्राय  यह  है  कि  इस  सभा  को  यह  भ्र धि कार  नहीं  है
 कि

 वह

 दूसरे  देश को  च्ष्ध प्रपत्र  कुछ  राज्य  क्षेत्रों को  देने  के  लिये  संविधान में  सं  शोधन  कर  सके
 ।

 यह  कोई  औचित्य

 प्रश्न  नहीं  है  ।  हमें  तो  केवल  यह  देखना  है  कि  कया  ऐसा  करने  के  लिये  यह  सभा  सक्षम है  श्रथवा

 नहीं  |  सभा  सक्ष्म  है  प्रौढ़  वह  इस  बारे  में  निर्णय  कर  सकती  है  ।

 वी  वाजपेयी  )  मेरा  दूसरा  ही  afar  प्रदान  है  ।  यह  सभा  संविधान  के

 परतु  बनी  है  |  संविधान  के  अनुसार  कोई  भी  राज्य  क्षेत्र  दुसरे
 को

 नहीं  दिया  जा  सकता
 ।  संविधान

 में संशोधन  करने  की  सक्षमता  तो  इस  सभा  को  प्रिया  इसके  सदस्यों  को  लेकिन  यह

 संशोधन  उस  समय  तक  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  कि  सभा  के  ये  सदस्य  जनता  द्वारा  नये  चुनाव

 में  निर्वाचित  न  हों  ।

 महोदय :  जहां  तक  श्री  वाजपेयी  के  औचित्य  प्रश्न  की  बात  है  यह  बात  सच  है  कि

 शुरू  में  संविधान में  राज्य  क्षेत्र  देने  के  बारे  में  व्यवस्था नहीं  थी  ।  लेकिन  बाद
 को  परिस्थिति ऐसी

 होती  गई  कि  सरकार  को  शांति  बनाने  के  लिये  कुछ  राज्य  क्षेत्र  देने  पड़े  ।  यह  सभा  पर  निर्भर करता

 है  कि  वू  इसे  स्वीकार  करे  अथवा  नहीं  ।  यह  ठीक है  कि  कुछ  गम्भीर  मामले  ग्रा  गये  हैं  कौर  कुछ

 नीति  परिवर्तन  की  भी  ग्रा वश्य कता  पड़  गई  है  ।  लेकिन  संविधान  में  इस  बात  की  भो  व्यवस्था  नहीं  है

 कि  ऐप  मामलों  पर  हर  बार  निर्वाचन  हो  गौर  ऐसा  काम  निकालने  के  जिये  सभा  पर  विश्वास

 किया  है  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  छोटे  देशों  में  चुनाव  फिर  से  होता  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  न्यायोचित

 बात  क्या  है  वह  निश्चय  करने  के  लिये  मैं  तेयार  नहीं  हूं  ।  लेकिन  जहां  तक  संविधान की  बात  है

 इस  बारे  में  अलग  से  चुनाव  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  यह  विधेयक  बिल्कुल  ठीक  है  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  में  ने  सभा  के  सामने  दो  बिल  रखे  हैं  ।  इनमें  कुछ  ऐसे  मामले  हैं

 जिनको  लेकर  लोगों  में  खास  तौर  से  पश्चिमी  बंगाल  के  लोगों  काफी  उत्तेजना  फैली  है  ।  एक

 हद  तक  तो  मे  इसको  समझ  सकता  लेकिन  उसका  एक  बुरा  नतीजा  भी  निकला  जो  किसी

 कदर  कम  अहमियत  नहीं  रखता  ।  बुरा  नतीजा  यह  निकला  है  कि  इस  सिलसिले  में  कई  बड़े

 गैर-जरूरी  ऐसे  सवालात  उठाये  गये  हैं  जिनका  बुनियादी  मसले  से  कोई  सीधा

 ताल्लुक  शरर  उनकी  वजह  से  असल  मसला  साफ-साफ  दिखाई  भी  नहीं  देता  ।  समझना  मुश्किल

 हो  जाता  है  कि  बुनियादी  बात  झ्राखिर  है  क्या  ।  इसीलिये  में  सभा  के  सामने  उन  मसलों  को  एक

 ज्यादा  आसान  शक्ल  में  पेश  करने  की  कोशिश  जिससे  कि  गैर-जरूरी  सवालात  में  उलझे

 सीते  उन  पर  ही  गौर  कर  सकें  ।
 a

 द
 नल ल  में  ।
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 Lat  जवाहरलाल

 राज्य क्षेत्रों  के  हस्तान्तरण  धीरज  के  सिलसिले  में  एक  बात  ऐसी  है  जिसक  हम  सभी

 को  फिक्र है  र  होनी  चाहिये  ।  इलाकों के  तबादिले  के  उन  इलाकों  में  ced  वालों  का

 सवाल
 भीਂ  जुड़ा  रहता  है  ।  वह  एक  बुनियादी  चीज  है  ।  हमें  कोशिश  यही  करनी  चाहिये  कि  ऐसे

 मामलों में  कोई  भी  ऐसा  काम  न  हो  जिसका  असर  हमारे  देश  के  किसी  भी  नागरिक की  इच्छा  के

 खिलाफ  पड़े  ।

 इसीलिये  इस  सिलसिले  में  भागे  कुछ  ate  कहने  से  पहले  मैं  एक  बात  बिल्कुल  साफ  कह

 देना  चाहता हूं  वह  यह  कि  जिन  भी  इलाकों  का  हस्तान्तरण  किया  जा  रहा  है  उनमें  रहने  वाले

 लोग  भारत  में  कराना  तो  उनकी  सहायता  करना  कौर  उनको  बसाना  हमारा  अपना  धजे

 होगा  वे  लोग  भारत  इसमें  तो  कोई  दाक  लेकिन  कितने  लोग  श्राना  यह

 अभी  नहीं  बताया  जा  सकता  ।  यह  एक  ऐसा  पहलू  जो  फौरन  हमारे  जज़बात  उभार  देता

 जेसा कि  पश्चिमी  बंगाल  में  हुमा  ।  ate  ठीक
 भी

 है
 ।

 लेकिन  हम  हर  मामले  में  अपने

 जज़बात  को  ही  आगे  रखकर  तो  नहीं  चल  सकते  ।  हमें  उसके  दूसरे  पतलूनों  समूचे  देश  की

 भलाई  को  भी  देखना  पड़ेगा  ।  इसकी  यही  कसौटी  है  ।

 इस  सिलसिले  में  प्रधान  मंत्री  की  इज्जत  का  भी  हवाला  किसी  ने  दिया  यहां  सभा  में

 बाहर  कहीं  |  जाहिर  है  कि  sare  किसी  areal  को  इतने  बड़े  पर  बैठाया  जाता  है  वह

 समूचे  भारत  देश  के  नाम  में  कोई  बात  कहता  तो  उसके  अ्रल्फ़ाज़  के  साथ  कुछ  इज्जत  तो  जुड़  जाती

 कौर  जुड़नी  भी  चाहिये  ।  वह  इज्जत  जाती  तौर  पर  उस  श्रादमी  की  उसके  wet  की

 होती  है  ।  लेकिन  ऐसा  एक  उसूल  सा  बना  लेना  बिल्कुल  ग़लत  होगा  कि  प्रधान  मंत्री  की

 इज्ज़त  देश  की  उसके  हितों  से  भी  ऊपर  बड़ी  है  ।  ग़लत  बात  है  ।  इसकी  सफाई

 होनी  सभा  जब  इस  मामले  पर  गौर  कर  रही  है  तो  वह  इसकी  अपनी  अरच्छाई-बुराइयों  को

 देखकर  ही  कोई  फैसला  इसके  बारे  में  करेगी  |  सभा  देखेगी  कि  यह  सारा  काम  वाकई  पूरे

 देश  ate  बंगाल  की  WHS  कें  लिये  है  या  नहीं  ।  असल  कसौटी  यही  प्रधान  मंत्री  तो  श्राज

 एक  ग्रामीण  कल  दूसरा  हो  सकता  वह  ग़लतियां भी  कर  सकता  है  ।  लेकिन  हमारी

 सरकार  या  हमारी  संसद्  कोई  ऐसा  काम  करे  जिसका  पुरे  पर  बुरा  तो  उसे  जिम्मेदारियां

 निभाने  लायक  नहीं  समझा  जयेगा  |

 इसलिये  इस  मामले  पर  गौर  करते  हमें  प्रधान  मंत्री  की  जाती  इज्जत  के  सवाल  को  उठा

 कर  एक  तरफ  रख  देना  चाहिये  ।  हां  लेकिन  एक  बात  है  कि  पूरी  तस्वीर  पर  विचार  करने  के  लिय

 उसके  एक  हिस्से  को  अलग  रखना  आसान  भी  नहीं  है  ।  इसलिये
 कि

 वह  भी  पूरी  तस्वीर  का  एक

 जरूरी  हिस्सा  होता  है  ।  दो  देशों  से  ताल्लुक  रखने  वाले  मामलों  में  ऐसे  करारों  के  मामलों  में  हमें

 पूरी  उसका  हर  पहलू  अपने  सामने  रखना  चाहिये
 ।

 दो  देशों  के  बीच  होने  वाले  किसी
 भी

 करार  का  मतलब  क्या  होता  है  ?
 यही  कि  पहले  उनमें  समझौता  नहीं  कुछ  ऐसे  मसले  थे  जिन

 पर  वे  एक  राय  नहीं  थे  कौर  इसी  लिये  रोकने  बैठकर  बातें  की  प्रौर  समझौता  करने
 क  को  दिशा  की

 समझौते  का  यह
 भी

 मतलब  होता  है  कि  दोनों  देशों  ने  फायदों
 शर  नुकसान  को

 एक  तराजू में
 तोला  प्रौर  जब  फायदे  ज्यादा  वजनी  नजर  अ्राये तो ब तो  समझौता  कर  लिया ।  फायदे  ज्यादा

 नजर  नहीं  तो  समझौता  होता  ही  नहीं  है  ।

 इसीलिये  हर  करार  या  समझौते  पर  गौर  करते  उसके  सभी  पहलू  देखना  जरूरी  होता

 यह  या  वह  पसन्द  नहीं--का ही  राग  अलापने  से  कोई  फायदा
 नहीं  होता

 ।  कुछ  चीजें

 हैं  जो
 कि

 किसी  को
 भी

 पसन्द  नहीं  हो  लेकिन  उनको  इसलिये  मानना  पड़ता
 कि

 दूसरी  तरफ
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 संशोधन  विधेयक )

 कुछ  ऐसी  भी  चीज़  होती
 हैं  जिनको  हम  ्र  भी  ज्यादा  नापसन्द  करते  है  ।  इसलिये  कम  कौर  ज्यादा

 नापसन्द  चीज़ों  को  एक  साथ  रख  कर  देखने  पर  ही  कोई  सही  फे  सला  किया  जा  सकता  है  ॥

 मुख्य  करार  १०  सितम्बर  को  gar  था  जिसे  करारਂ  कहा  गया  २३  अक्तूबर

 का  करार  कुछ  मामलों  में  पहने  करार  का  ही  नतीजा  इस  साल  की  ११  जनवरी  का  करार  पंजाब

 के  कुछ  मसलों  से  ताल्लुक  रखता  है  ।  ये  करार  उन्हीं  मसलों  और  विवादों  के  बारे  में  जो  देग  के

 बंटवारे  के  बाद  से  त्व  तक  हमारे  सिर-दें  बने  रहे  हैं  ।  यह  समझना  ग़लत  होगा  कि  इनमें  कोई  नया

 मसला है  ।  य  सभी  मसले  एक  बरसें  से  हमारे  सामने  रहे  कई  साल  से  हम  जव  तब  उन  पर  गौर
 भी  करते रहे  हैं  ।  हम  शुरू  से  ही  यह  मानते  रहेगे कि  वें  मसले  देवा  के  बंटवारे दौर  रेडक्लिफ  एविडेंस
 की  भ्रमण-अलग ढंग  से

 की  जाने  वाली  व्याख्या से  ही  पैदा  हए
 है  ।  wa  देश  का  बंटवारा a  रेडक्लिफ

 शवाल दिन  अच्छा  था  या  बुरा--इसका  तो  सवाल  नहीं
 ।

 उनको  तो  हमें  मानना
 ही

 पड़ेगा
 ।  और  जब

 रेडक्लिफ  एसिड
 '

 माना  गया  तो  उसकी  व्याख्या  के  बारे  में  झमेला  खड़ा  हो  गया  ।  बड़े-बड़े  देवों  में

 सी  ऐसा  होता है  ।  एक  से  एक  काबिल  वकील  होते  हैं  राजनीतिज्ञ होते  जो  एसे  वार्डो  की

 mar  ढंग  स ेव्याख्या  करते  इसलिये  इसकी  जड़  में  देश  का  बंटवारा  ही  है  ।  उसी  से  यह  सारे  झगड़े

 पदा  हए ह  हैं  |  उसके  बाद  ग्रहों  हैं  रे  ड  जिन्होंने  दोनो ंदेशों  के  बीच  की  सीसा  झगड़े  वाली  सितारों

 के  बारें  में  एक  फैसला  दिया  कौर  हमें  उसे  मानना  ही  पड़ा  ।  सभी  को  मानना  पड़ता  है  ।  लेकिन  जब

 हम  उसे  में  लाने  लंग  सीमा  की  उन  लकीरों  को  awa  में  खींचने  तब  कुछ  चीजों  के  बारे में

 दूसर  ही  ढंग  को  व्याख्या पेश  की  जाने  लगी  कि  रेडक्लिफ का  मतलब  यह  नहीं  वह  था  ।  उस  के  फसल

 के  लिये फिर  एक  कमीशन  गया--बामे  कमी दान  |  तब  उस  कमीशन  ने  फैसला  किया  कि

 रेडक्लिफ  एवं  की  ठीक-ठीक  व्याख्या  क्या  होती  उसके  हिसाब से  ठीक-ठीक  सीमा  क्या

 होनी  चाहिये  |

 इस  तरह  एक  के  वाकी  सभी  मामले  रेडक्लिफ  एंड  से  ही  पेदा  हुये  बागे  कमी  बने
 ने  उसकी  ज़ो  व्याख्या  की  उसकी  far  पर  शर  बागे  कमीशन  की  व्याख्या  के  सिलसिले  में  उठने  वाले

 बिवादों  की  बिना  पर  वे  मामले  पैदा  हुए  ।  इस  तरह  एक-एक  करके  भारत  तौर  पाकिस्तान  के  बीच

 नाइत्तिफ़ाक़ी  का  दायरा  कम  होता  गया  |  रेडक्लिफ  एसिड  झगड़  की  कुछ  बातों  की  सफाई  की

 ate  जस्टिस  बागे  ने  कछ  ate  ब्लाग  की  बातों  की  सफाई  की  ।  दोनों  देशों  के  बीच  इन  मामलों  पर

 पिछने  पाठ-दस  साल  से  बहस  चल  रही  श्री  ।  मैंने  इस  दौरान  इन  मामलों  पर  कई  बार  सोच-विचार

 किया है  ।  wa  इनके  बारे  में  एक  नहीं  बीसियों  चाट  कौर  तरह-तरह  के  कागजात  देखे हैं  ।

 और  sos 2"  ४  ख  कर  बड़ी  नाउम्मेदी  सी  होती  थी  |  कौर  हम  चाहते  थे  कि  az  सब  झगड़े  तय  हों  ।

 सभा  में  इन  मामलों  को  लेकर  कई  बार कई  तरह  के  सवालात पूछे  जाते  स्थगन-प्रस्ताव रखे

 गय  थे  ।  fra  तीन  साल के  दौरान  यह  कई  बार  पुछा  गया  कि  सीमा  पर  ऐसा  या  वैसा  क्यों  हुमा

 कोई  हमला  क्यों  eat  ।  इसलिये  बड़ा  अच्छा  शौर  बड़ा  जरूरी  था  कि  इन  मामलों  से  ताल्लुक  रखने

 ताले  विवादों  को  खत्म  किया  क्योंकि  सीमा  के  बारे  में  एक  कोई  फैसला  न  होने  की  वजह  से  ६

 वे  सारी  गड़बड़ियां  होती  थीं  ।  हम  इसी  नजरिये  से  पिछने  कई  साल  के  दौरान  इन  सदस्यों  का  कोई

 हल  निकालने की  कोशिश  में  लगे  लेकिन  इन  करारों  के  पहले  पाकिस्तान  सरकार  उसके  लिये  कोई

 खास  उत्सुक  नहीं  थी  ।

 नहीं  कहता  कि  सीमा  के  बारे  में  हमने  जब  भी  जो  कहा  वही  जरूरी  तौर  पर  ठीक  था  ॥

 देशों  की  तरफ  से  कानूनी  दलीलें  पेदा  की  जाती  हैं  प्रौढ़  हमें  कानन  मानना  पड़ता  है  ।  हर  दे  अपनी

 अपनी  जगह  पर  अड्ड  जाता  है  परौ  तब  उनमें  समझौता  नहीं  हो  पाता  ।  लेकिन  हमने  देखी  कि  सितम्बर

 #93  (Ai)  LSD



 x
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 जवाहरलाल

 १९५८
 के  बाद  कई  कारणों  से  पाकिस्तान  ने  पहले  जैसी  कानूनी  हठ  छोड़  दी  झर  bas  पैदा  करनें

 का
 रवैया  छोड़  दिया

 था  ।  तभी
 ये  करार  होने  शुरू  हुए  थे  दोनों  देश  इन  विवादों से  तंग  श्री  गये

 थे  |
 इसलिये  इन  पर  बात  करना  हमारे  लिये  ज्यादा  हो  गया  था  |

 जसा  कि  मेंने  हमारे  सामने  ये  सवालात  पिछले  दस-बारह  साल  से  थे  ।  कभी इन  में

 से  कुछ  ज्यादा  अहम  बन  जाते  कभी  कुछ  झर  ।  कुछ  सवालात  बाद  में  हालात  ग्राम  बढ़ने

 पर  हमारे सामने  ।  इस  दौरान  इन  मामलों  के  बारे  में  कई  कान्फ़्रैंसें  Quem G  नों  देशों  के  नफस  रान

 की
 ।

 कभी  सेक्रेटरियों  की  arma  हुई  ake  कभी  मंत्रियों  की
 ।

 जिनका  नतीजा  gar  कि  कुछ

 मामलों
 पर

 दोनों
 में

 इत्तिफाक  sar  ।  फिर  भी  सीमा  का  बड़ा  सवाल  तय  नहीं  हो  पाया  ।  उन कान्फ़्रैंसों

 में  एक-एक  करके  ये  सवालात  लिये  जाते  मान  लीजिये  कि  एक  कान्फ्रेंस  में  हमने  पंजाब  की  सीमा
 का

 सवाल  दोनों  पक्ष  एक  किसी  बात  पर  त  हम  कुछ  छोड़ने को

 तेयार
 न  वे  कान्फ्रेंस फेल  हो  गई  ।  कभी  कुछ  इत्तिफाक  प्रौढ़  कभी  नहीं  भी  हुआ

 ।

 इसी  तरह  कई  कार  हुई  ।  यह  कहना  भी  सही  नहीं  होगा  कि  हमारी  हर  बात  सौ  फी  सदी  ठीक

 कौर  उनकी  हर  बात  सौ  फी  सदी  ग़लत  |
 देशभक्ति  के  नजरिये  से  तो  माना  जा  सकता  है  कि  हमने

 जो  भी  ठीक  हमारी बात  ही  सही  फिर  चाहे  वह  ग़लत  ही  रही  हो  ।
 लेकिन  मैं  इस

 मामले  में  वह  रवैया  नहीं  अपनाना  चाहता  |

 सीमा  से  ताल्लुक  रखने  वाले  ये  सवालात  जरा  टे  के  होते  उनकी  व्याख्या  करना  इतना  श्रासान

 नहीं  होता  ।  वेसे  तो  देश  का  विभाजन ही  बुनियादी  तौर  पर  कौर  तर्क॑  विरुद्ध  था  ।

 और  जब  बुनियादी  तौर  पर  किसी  असंगत  बात  को  मजब  री  में  मानना  तो  जाहिर  है  उसके  परिणाम

 भी  उतने  ही  भ्र संगत  होंगे  ।  हमें  उनका  भी  सामना  करना  ही  पड़ेगा  ।  इन  सवालात के  बारे  में  यहीं

 महफ़िल  थी  ।  इसलिये  गौर  करने  की  बात  है  कि  इन  मामलों  में  अच्छाई  बुराई  की  कसौटी  नहीं

 थी  ।  खास  बात  यह  थी  कि  का  उन  ढंग  से  इनकी  व्याख्या  क्या  की  जा  रही  है  ।  स्वाभाविक है

 कि  हम  तरफ  से  ह  र  सवाल  की  जो  काननी  व्याख्या  करते  उसी  को  सही  मानते  हैं  प्रौढ़  फिर

 हम  दूसरी  तरफ  से  पेश  की  जाने  वाली  कानूनी  दलीलों  पर  गहराई  से  विचार  नहीं  करते  ।  जो  भी  हो

 इस  बारे  में  दोनों  तरफ  के  बड़े-बड़े  अफ़सरान  की  कई  ०५० ७  हुई  ग्रहण-प्रलय  सवालों  को  लेकर

 मील-दो  मील  की  सीमा  के  अलग-प्रलय  मसलों  पर  |

 उन  कॉन्फ्रेंस  के  उनकी  बिना  पर  एक  नया  नजरिया  दुखना
 कि

 इस  पूरी  समस्या

 को  एक  माना  जाये  उस  पर  उसी  ढंग  से  बात  की  जाये  ।  नतीजा  यह  gar
 कि

 एक  नया  वातावरण

 बन  गया  प्रौढ़  दोनों  तरफ  से  इस  समस्या  का  हल  निकालने  के  लिये  ईमानदारी  से  कोशिशें  शुरू  हुई

 झर  तभी  यह  करार  उदा  |  इस  करार से  यानी  Res  से  दोनों  तरफ  के

 श्रफसरान की कई की  कई  aoa  कराची  में  हुई  थीं  ।  हमारे  रसराज  पाकिस्तान  गये  प्रौढ़  उनके  THAT

 हमारे  यहां  जाये  ।  इसलिये  यह  समझना  ग़लत  होगा  कि  यह  करार  एक  ही  बार  में  एकाएक  किया  गया

 था  ।  इसके  सभी  पहलु  पर  काफी  गहराई  से  सोच-विचार  यह  दूसरी  बात  है  कि  फैसले

 ग़लत हों  या  लेकिन जो  भी  फैसले  हैं  काफी  सोच-विचार  के  बाद  किये  गये  हैं
 ।  उनमें  कई  साल

 लगे  हैं  ।  कौर  इस  दौरान  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  ने  इन  सवालात  से  ताल्लुक  रखने  वाली  राज्य

 कारों  के  साथ  काफी  नजदीकी  सम्पर्क  रखा  क्योंकि  हमारा  ख्याल हें
 कि  राज्य-सरकारे ऐसे  मामलों

 में  कभी-कभी  एक  सीमित  दृष्टिकोण  अपना  सकती  है  ।  इसीलिये  इनके  बारे  में  राज्य-सरकारों से



 २८  १८८२  श्रीजीत  राज्य  (  )  विधेयक संशोधन  ३०६३

 संशोधन  विधेयक )

 बराबर  लिखा  पढ़ी  होती  रही  ।  कलकत्ता या  यहां  दिल्ली  जहां भी

 की  कान्फ़्रैंसें  उनमें  राज्य-सरकारों  के  नुमाइन्दे  भी  शामिल  होते  रहे  ।  तौर  पर

 यही  होता  है  ।  प्रफस राः  की  कान्फ़्रैंसों  में  उनका  श्राम  तौर  पर  कामनवेल्थ  सेक्रेटरी  ही  रहता

 क्योंकि  उसे  इन  मामलों  की  गहरी  जानकारी  वह  इनके  सभी  पहल  जानता  है  |

 इस  १९५८  में  दोनों  देशों  के  प्रधान  मंत्रियों  की  कान्फ्रेंस  के  लिये  एक-एक  कदम

 बढ़  रास्ता  साफ़  किया  गया  ।  प्रधान  मंत्रियों  की  कान्फ्रेंस  एक  सिलसिले  का  नतीजा  थी  |

 उसके  लिये  जमीन  तैयार  की  गई  थी  ।  एक-दो  महीने  पहले  कराची  या  रावलपिंडी  में  अफसरों  कीं

 ठक  में  हर  मामले  पर  चर्चा  की  जा  चकी  थी  ।  उसके  बाद  ही  हम  दोनों  मिले  थे  कौर  तब  भी  एक

 re  फिर  दोनों  तरफ  के  ने  इन  पर  चर्चा  की  थी  |

 अब एक  बहस बहस उठ  खर्ड  हुई  है  कि
 इनके  बारे  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  नुमाइंदों  से  सलाह

 की  गई  भा  एसी  Py  सहीं  दोना  एक  वरी  ERATE HT HAA  बात  2  |  मैं  इसके  बारे  में  fas

 इतना  कह  सकता  हूं  कि  कहीं  कोई  ग़लतफहमी  ज़रूर  हुई  होगी  |  इसलिये कि  इस  पूरे  दौरान  में

 जितनी  भी  बहस  या  चर्चा  हुई  ह  उसमें  सभी  ने  एक  साथ  मिलकर  हाथ  बंटाया  है  ।  लगता है  कि

 कहीं  कोई  चूक  हुई  जिससे  लोगों  के  समझने  में  कुछ  कक  पड़  गया  है  ।  हो  सकता  है  कि  गलती  मेरी

 मैंतो  एक  पक्के  तौर  पर  यही  समझ  लेकर  इस  मामले  में  आगे  बढ़  रहा  था  कि  चर्चा  में  जितने

 भी  राज्य  भाग  ले  रहें  हैं  वे  सभी  यानी  प्रासाद  कौर  पश्चिमी  बंगाल  के  उनके

 इन  फसलों  से  इत्तिफाक  करते  हैं  ।  में  यही  मान  कर  चल  रहा  था  ।  यदि  इसमें  शक  तो  में

 न  बढ़ता  |  लेकिन  हो  सकता  है  कि  इस  तरह  मान  लेना  ठीक  न  रहा  हो  कौर  कॉमनवेल्थ  सेक्रेटरी  या

 मेंने  उसे  ठीक  न  समझा  हो  ।  खैर  जो  भी  हो  इस  मामले  में  में  सारी  जिम्मेदारी  में  अपने  ऊपर  लेता

 ।  लेकिन  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  एसे  मामलों  में  सम्बन्धित  राज्यों  से  ge  बगैर  हम

 नहीं  बढ़  सकते  |  ऐसा  करना  ग़लत  होगा  ।

 av!  हम  दोनों  प्रधान  मंत्रियों  की  मुलाकात  हुई  ।  उन्होंने कुछ  प्रस्ताव  रखे  |  हमने उन  पर

 विचार  किया  कौर  इस  नतीजे  पर  पहुंचे  कि  उनके  फायदे  प्रो  नुकसान  को  देखते  हुये  वें  प्रस्ताव  प्रति

 बाद  में  वे  प्रस्ताव  करार  में  रख  दिये  गये  |  इन  प्रस्तावों  में  कुछ  ऐसी  बातें  थीं  जो  हमें  पसन्द  नहीं

 जिनको  गले  से  नीचे  उतारना  तकलीफदेह  था  लेकिन साथ  ही  कुछ  बातें  ऐसी  भी  जो

 हमें  पसन्द  थीं  ।  लेकिन  सवाल  तो  यह  था  कि  या  तो  उन  सबको  नामंजूर  किया  या  सबको  मंजूर

 किया  जायें  |  यह  कहना  ग़लत  होता  कि  हम  उन  प्रस्तावों  के  9X  फी  सदी  भाग  को  ही  मंजूर करते
 ey

 फी  सदी  भाग  को  नामंजूर  ।  सवाल  सौ  फी  सदी  लेने  या  ठुकराने  का  था  |

 इसीलिये हमने  उन  सभी  को  मजूर  किया  ।  उनके  फायदे  प्रौढ़  निसार  दोनों  को  देखते

 कहा  जा  सकता  है  कि  कुल  मिला  कर  वें  प्रस्ताव  समूचे  देश  ही  दश  की  समूची  सीसा  ही

 पश्चिमी बंगाल  प्रौर  उसकी  जनता  के  लिये  भी  भ्रच्छे  रहेंगे  ।  हमारा  यहीं  नजरिया था

 इस  सिलसिले  में  याद  रखने  की  कुछ  बातें  ये  पहली  तो  यह  कि  यह  कोई  भ्र लग  मसला  नहीं

 बल्कि  पूरी  समस्या  का  ही  एक  हिस्सा  है  ।  कुछ  लोग  जब  इसे  एक  नये  मसले  के  रूप  में  पेदा  करते  हैं

 कहते  हैं  कि  हमने  पाकिस्तान  के  दबाव  में  जाकर  उनकी  बात  मानी  तब  वे  भूल  जाते  हैं  कि  यह  मसला

 देना  कें  बंटवारे  का  ही  एक  लाजिमी  नतीजा  उसी  से  पैदा  gar  उसी  सिलसिले की  एक  कड़ी  है  ।

 इसे  अलग  रख  कर  नहीं  देखा  जा  सकता  |  यह  बंटवारे  की  उसी  बड़ी  समस्या  का  एक  हिस्सा
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 जिसके  बारे  में  हमने  इतने  ग्रसे  में  एक-एक  कदम  रख  धीरे-धीरे  आगे  बढ़ते  इत्तिफाक

 का
 दायरा  बढ़ाया  है

 ।
 मगर  यह  मसला  बंटवारे  की  समस्या  का  ही  एक  हिस्सा  तो  ज़ाहिर  है

 कि  वह  कानूनी  व्याख्या  का  मामला  है  ।  कौर  तब  मेरे  या  वहां  के  लोगों  के  उससे  इत्तिफाक  करने

 या
 न

 करने  का  कोई  सवाल  ही  नहीं  उठता
 ।

 लोगों  को  अपनी  मर्जी  के  खिलाफ  देश  का  बंटवारा  मंजूर

 करना  पड़ा  था  कौर  उस  तरह  का  हर  तरह  का  खमियाजा  भुगतना  पड़ा  था  ।  उसे  सौगात के  रूप  में

 देवा  का  एक  हिस्सा  देना  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 उच्चतम  न्यायालय ने  इसे  राज्य-क्षेत्र  का  हज  करना  कहां  है  ।  बिलकुल ठीक  at  फी

 सदी  ठीक  है  ।
 इसलिये

 कि
 हमारे  संविधान  में  देता  की  जो  सीमायें  बताई  गई  हैं  उनमें  यह  इलाका

 शामिल  इसलिये  इनका  तबादला  करने  के  लिये  आपको  संविधान  में  संशोधन  करना  सामानों

 का  विवरण  ठीक  करना  पड़ेगा  ।  +. लिलन ग्य भ्यपण  का  मतलब  है  किसी  दूसरे  शठ  को  अपना  कोई  क्षेत्र  दे

 देना  ।  इसका  यह  मतलब  तो  नहीं  है  कि  यह  मसला  बंटवारे  की  समस्या  का  ही  एक  हिस्सा  नहीं  है  ।

 आप  इसे  भ्रम्यपंण  कहें  या  हस्तांतरण  या  कुछ  इससे  विशेष  भ्रातृ  नहीं  पड़ता  यह

 करार  इसी  तरह  द्  था  ।

 में  यह  भी  साफ  कर  दूं  कि  जब  भी  ऐसा  कोई  करार  gar  में  सभा  को  उसके  बारे  में  तुरन्त

 बताता रहा  हूं  ।  मिसाल  के  तौर  पहला  करार  १०  सितम्बर  को  हुआ  था  पौर  मैंने  उसके  दो  दिन

 बाद  १२  सितम्बर  को  उसके  बारे  में  पूरे  ब्यौरे  के  साथ  एक  वक्तव्य  सभा  में  दिया  था  ।  २३  अक्तूबर

 का  करार  जब  तब  सभा  की  बैठकें  नहीं  चल  रही  थीं
 ।

 लेकिन  जैसे  ही  सभा  की  बेठकें  शुरू

 मैंने  बीच  नवम्बर  में  उसकी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी
 थी  ।  १०

 जनवरी  को  तीसरे  करार  के  ०  भी

 सभा  की  बैठकें  नहीं  हो  रही  लेकिन  जैसे  ही  ६  फरवरी  को  बैठकें  शुरू  हुईं  मैं  ने  उसकी  रिपोर्ट  पेश

 कर दी  थी  ।  हमने  सभा  या  देग  की  जनता  से  कोई  बात  नहीं  छिपाई
 ।

 जब  पहले  करार  की  बात  सभा  में  बताई  तब  पश्चिमी  बंगाल  सरकर  ने  ग्रोवर

 खास  तौर  पर  बेरुबाड़ी  के  इलाके  के  बारे  में  अपनी  नाउम्मेदी  भर  नाइत्तिफाकी  जाहिर  की  थी
 ।

 तब  भी  कुछ  ऐसी  बहस  चली  थी  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  पूछा  नहीं  गया  था  ।  उस  सबकों

 दोहराने  से  कोई  फायदा नहीं  ।  सवाल  उठा
 कि

 इस  करार  को  भ्रमण  में  कैसे  लाया  जाये
 ।

 उसके  कुछ  कानूनी  मसले  भी  जुड़े  हुए  ate  इसीलिये  हमने  फंसा  किया  था  कि  sere  राष्ट्रपति

 जी  उस  पर  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  ले  लें  तो  च्च्छा  हो  ।  हम  इतने  गम्भीर  मामले  की  जिम्मेदारी

 झपने  ऊपर  नहीं  लेना  चाहते  थे  ।

 उच्चतम  न्यायालय  को  सौंपने  का  क्या  मतलब  होता  है
 ?

 यही
 कि  हम  जानना  चाहते  थे

 कि  इस  फैसले  को  कमल  में  लाने  का  क्या  तरीका  अपनाया  जायें  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  उच्चतम  न्यायालय

 से  यह  नहीं  पूछा  कि  फैसला  ठीक  था  यां  कानूनी था  या  गैर-कानूनी  ।  मतलब  साफ
 था

 कि  फैसले  को  भ्रमण  में  लाना  है  प्रौढ़  वह  न्यायालय  उसके  तरीके  के  बारे  में  ही  राय  दे
 |

 यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  करीब  एक  साल
 PEKE  से  १५

 ZEZo  रहा  ।  इस  पुरे  अस  में  पहला  करार  होने  के  बाद  से  हम  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 के  mead  में  लगातार  रहे  ।  इसको  में  लाने  के  बारे  में  बातें  हुई
 ।  हमें  इस

 सिलसिले
 में

 झांकने  ate  जानकारी दी  गयी  ।  सही  है  कि  शुरू  "EYE  बंगाल  सरकार  और  पश्चिमी  बंगाल

 विधान सभा  ने  इस  फैसले  करार  इस  हिस्से  का  विरोध  किया  था
 ।  हमने  उनको  पुरी  बाते
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 समझाने की  कोशिश  की  थी  ।  बहस  भी  इसको  लेकर  चली  थी  |  उसके  बाद  से  सारी  कार्यवाही  इसी

 तरह  चली  जैसे  कि  उन्होंने  सभी  बातों  का  धागा-पीछा  देखते  इसको  मंजूर  कर  लिया  कुछ

 नापसन्द गी के  साथ  ।  मेरे  पास  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  कौर  से  कराये  हुये  पत्रों
 का

 एक  बड़ा

 पुलिन्दा  मौजूद  वे  पत्र  की  श्राम  ढंग  की  खसो-किताबत  के  हैं  ।  उनमें  बुनियादी  सवालों

 के.बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  उनमें  कहा  गया  है  कि  क्या  किया  जाना  चाहिये  या  क्या  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  ।  मै  फिर  दोहराता  हुं  कि  उच्चतम  न्यायालय  को  मामला  सौंपने  का  Brae  भी  यही

 था  कि  इस  फैसले  को  मंजूर  किया  जाता  है  कौर  अरब  इसे  अमल  में  कैसे  लाया  ऐसा  न

 तो  फिर  उच्चतम  न्यायालय के  बड़े-बड़े  न्यायधीशों  का  ऐसी  बात  को  तय  करने में  क्यों

 बरबाद  कियाजाता  जिसे  हम  शायद  न  करते  ।  कमल  में  लाना  ही  न  उसका  तरीका

 पूछने  का  कोई  सवाल  ही  कहां  उठता  है
 ?  उच्चतम  न्यायालय ने  काफी  सोच-विचार  के

 सावधानी  के  साथ  राय  जाहिर  की  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  की  राय  है  कि  हम  इसको  कमल  में  लाने  के  लिये  तीन  तरीके  अपना  सकते

 हैं  ।  हमने  उन  तीनों  में  से  एक  को  ज्यादा  ठीक  समझा  झर  उसी  फैसले  के  मुताबिक  मेंने  सभा  में

 यह  विधेयक पेश  किया  है  ।  यह  उच्चतम  न्यायालय  की  सलाह  के  मुताबिक  ही  किया  जा  रहा  है  ।

 कुछ  समय  पहले  इस  सभा  में  कुछ  विधि  संबंधी  प्रश्न  उठाये  गये  थे  उन के  सम्बन्ध

 में  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  रास्ता  हम  ने  थां  वह  उच्चतम  न्यायालय  के  परामर्श  के  अनुसार

 ही  था  ।  wa  उन्हीं  चीजों  के  बारे  में  दोबारा  कहना  में  उचित  नहीं  समझता  क्योंकि  एक  बार

 पहले  इस  सम्बन्ध  में  काफी  कुछ  कह  चुका  |

 उच्चतम  न्यायालय  में  पश्चिमी  बंगाल  के  सुप्रसिद्ध  वकील  पेश  हुए  थे  |  उन्हों  ने  उस  मामले  पर

 बहस की  कि  इसे  कसे  किया  जाये  किन्तु  समझौते  के  आ्राधार  को  चुनौती  नहीं  दी  ।

 यद्यपि  इस  प्रश्न  में  भावुकता का  समावेश है  तथापि  यह  तुलनात्मक दृष्टि  से  सरल ही  है  ।

 जहां  तक  कानून  का  है  हमें  कानून  के  भ्रनुसार  ही  चलना  होगा  ।  कोई  कहता है  जैसा कि

 विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्यों  ने  औचित्य  प्रश्न  उठा  कर  कि  इस  संसद  को  अपना  क्षेत्र  समर्पित

 करने  का  अधिकार  यह  बड़ी  असाधारण  सी  बात  है  ।  अरपना  क्षेत्र  तो  देना  कोई  चाहता  भी  नहीं

 परन्तु  यह  कहना  कि  इस  सभा  की  प्रभुत्व-सम्पन्नना  सीमित  है  या  मर्यादित  यह  एक  ऐसी  चीज  है

 जिसे  कोई  साधारण  व्यक्ति  या  कानून  का  जानकार  कभी  नहीं  मान  सकता  ।  यह  तक  उच्चतम
 लय

 के  समक्ष  भी  उठाया  गया  था  कौर  वहां  पर  इस  पर  काफी  विचार  हुजरा  इस  तरह  से  इस  सभा

 के  अ्रधघिकार  कम  हो  कर  रह  जायेंगे  झर  इस  तरह  की  बातों  को  स्वीकार  नहीं  जा  सकता  ।  इस

 सभा  को  हर  तरह  का  अघिकार है  परन्तु इस  के  प्रयोग  को  श्राप  जितना  चाहें  कठिन  बना  सकते  हैं  ।

 श्राप  इस  को  मर्यादित  कर  सकते  इसे  शौर  कठिन  भी  बना  सकते  हैं  ।

 विधि  सम्बन्धी  seat  के  बारे  में  सारे  हालात  बताते  हुए  में  ने  कहा  था  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने

 एक  तरीके का  सुझाव  दिया  था  कौर  कहा  था  कि  मामले  को  इस प्रकार से  ही  हल  किया  जा  सकत

 है  परन्तु  हम  ने  जानबूझ  कर  ही  उस  तरीके  को  नहीं  झ्र पना या  क्योंकि  भविष्य  में  इस  तरह  से  क्षेत्र

 समाप्त  करने  की  प्रणाली  आसान  हो  जाती  ।  हम  तो  इस  प्रणाली  को  कौर  भी  कठिन  बनाने  के  पक्ष  में

 ताकि  यह  सभा  भी  साधा  रण  से  मतदान  से  ऐसा  न  कर  सके  ।  किन्तु  इस  बात  के  ऊपर  आपत्ति  नहीं

 की  जा  सकती  कि  सभा  को  हर  चीज  करने  का  अधिकार  है  ।

 तो
 विभाजन  के  परिणामस्वरूप  सही  सामानों  के  बारे  में  विवाद  भ्र भी  पड़े  हुए  उन  झगड़ों  को

 कुछ  न्यायाधिकरण ों  को  सौंपा  जाता  है  परन्तु  फिर  भी  कुछ  चीजें  बची  रह  जाती  हैं  ।  एसे  विवाद  वर्षों



 ३०६६  जीत  राज्य  विधेयक  ate  संविधान  १€  १९६६०

 संशोधन  विधेयक )

 जवाहर  लाल

 सक  चलते  हैं  ग्रोवर  सम्मेलनों  ,  बै  ठकों  शादी  में  इन  की
 चर्चा  होती  रहती  है  ।  कुछ हल  हो  जात  &

 जय  &  प्रौढ़

 कुछ  फिर  रह  जाते  हैं
 |

 हम  प्रधान  मंत्री  स्तर
 पर

 मिलकर
 उन  सब

 पर  विचार  करते  हैं  ध्रौर

 उन्हें  सुलझाने  में  सफल  हो  जाते  हैं
 ।

 समझौता  कुछ  लेन  देन  के  ara  पर  होता  है  ।  में  यह  बात फि

 कहता  हूं  कि  यह  समझौता  केवल  मात्र  कुछ  क्षेत्र  के
 अजन

 तथा  कुछ  के  समपंण  के  बारे  में  नहीं  है  ।  इस

 में  सीमा  सम्बन्धी  प्रवेश  झगड़ों  को  वापिस  लेने  का  प्र दन  भी  अन्तर्ग्रस्त  यह  भी  हमारे  लिये  लाभ  की

 बात है  कुछ  हमारे  कब्जे  के  इलाकों  के  बारे  में
 भी

 झगड़े  वे  उन  पर  ग्रा पत्ति  करते  थे  किन्तु  gaz

 झगड़े वापिस  लिये गये  हैं
 ।  हमें इन  सारे  तथ्यों  पर  एक  साथ

 विचार  करना  चाहिये  ।  मत  हमारी

 इच्छा  थी  कि  विभाजन की
 जो  यह  बरी  विरासत  है  वह  सदा  के  लिये  समाप्त हो  जाये  |  ग्रोवर

 मुझे  इस

 बात में  तनिक  भी  सन्देह  नहीं
 कि

 इतने  वर्षों  के  झगड़े
 को

 निपटाने  के  लिये  हम  ने  जो  कुछ  किया  है  वह

 न  केवल  पश्चिमी  बंगाल  के  हित  में  है  अपितु  सारे  देश  के  लिये  भी  उपयोगी है  ।  यदि हम  ऐसा  न

 समझते  तो  कदापि  यह  काम  न  करते  ।  यह  जल्दबाजी  में  नहीं  चुना  इस  पर  वर्षों  लगे  हैं  ।  बड़ी

 कोशिशों  के  बाद  यह  समझौता  हो  पाया है  ।

 इस  सम्बन्ध में  एक  विचित्र  चीज  भी  है  जिस  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  भाषणों के  दौरान

 विचार  व्यक्त  करेंगे  वह  यह  है  कि  इन  विधेयकों  द्वारा  हम  भारत  की  सीमाओं  में  परिवर्तन  करते

 जा  रहे  हैं  परन्तु  फिर  भी  इन  विधेयकों  में  यह  नहीं  है  कि  ठीक  ठीक  ate  वास्तविक  परिवर्तन  क्या

 होगा  ।  यह  चीज  विचित्र  है  परन्तु  यह  इस  कारण  हु  प्रा  कि  हमारे  लिये  दूसरा  रास्ता  ही  नहीं

 सीमा  का  निर्वारण  पहले  होना  है  ।  यदि  श्राप  कहें  कि  पहले  निर्धारण  करा  लीजिये  |  तब  यहां

 यह  चीज  भी  हमारे  हाथ  में  नहीं  है  ।  क्योंकि  जब  तक  हमें  वे
 घ

 श्री  कारों
 की  प्राप्ति  नहीं  होती  तब  तक

 हम  विवादग्रस्त  क्षेत्र  का  सींमांकन  भी  नहीं  कर  सकते  ।  शायद  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  का  भी  एक

 निर्णय  था  कि  विधि  सम्बन्धी  स्वीकृति  के  न  होते  हुए  ऐसा  काम  नहींहो  सकता  ।  इस  कारण  हम

 ‘fafa  में  फंसे  कानूनी  मंजूरी  के  प्रभाव  में  हम  एसा  नहीं कर  सकते  ।  संसद्  की  मंजूरी  के  बाद

 ही  सीमांकन  का  काम  दुरू  होगा  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  परामशानुसार  हमें इस  सभा  की

 स्वीकृति  लेने  को  यहां  आना  संसद्  की  स्वीकृति  के  बाद  ही  पंजांब  में  भी  हम  इस  प्रकार  का

 काम  कर  सकेंगे  ।  हालां कि  पंजाब  के  बारे  में  तो  किसी  प्रकार  का  कोई  झगड़ा  भी  नहीं  झगड़ा

 केवल  बे  रूबाही का  है  ।  पंजाब  की  सरकार  तो  हम  से  आग्रह  करती  रही  है  कि  हमें  शीघ्रता  करनी

 चाहिये  बौर  क्षेत्रों  के  विनिमय  में  विलम्ब  न  चाहिये  ।  इसी  तरह  श्रीराम सरकार  भी  हम  पर

 जोर  देती  रही  है  ।  उन  की  सरकारें  a  विधान  सभायें  भी  सहमत  हो  चुकी  अरब  यह  बात

 अलग  है  कि  क्षेत्र  ज्यादा  है  या  कम  परन्तु  सीमांकन  काम  तो  वहां  पर  होन है
 ।  इसलिये  इन

 विधेयकों  को  संसद्  के  सामने  रखने  के  लावा  हमारे  पास  कोई  दूसरा  रास्ता न  था  ताकि  संसद  की

 कृति  ले  कर  हम  सीमांकन  का  काम  शुरू  इसका  ae  मतलब  नहीं  कि  हस्तान्तरण  शीघ्र  ही

 हदो  जाता हैं  ।  सीमांकन  का  काम  चलता  है  कौर  न  जाने  इस  काम  में  कितनी  देर  लग  जाये

 इस  में  ज्यादा देर  हलो  नहीं  लगनी  कुछ  क्षेत्र  तो  छोटे  छोटे  हैं  जैसे  त्रिपुरा  का  क्षेत्र  ।  शायद

 वहां पर  एक  सौ  गज  के  करीब  भूमि का
 प्रदान  ही  ear  है  ।  इसे  तो  शायद  वहां  एक

 ara  दिन  में  ही  निबटा  सकते  हैं  पंजाब
 में  भी  इस  चीज  पर  देर  नहीं  लगनी  चाहिये ।  परन्तु

 वायद  बेरुबाड़ी  के  मामले में  कुछ  देर  लग  कितनी  देर  लगेंगी  यह  नहीं  कह  सकता ।

 किन्तु  यह
 चीज  तो  होती  ही  सीमा  का  सही  निर्धारण  दोनों  देशों  की

 सरकारों  की

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 संशोधन

 पारस्परिक  सहमति  से  ही  ढो  है  ।  यदि  समझौता  होने  में  ही  देर  लगे  तो  उस  पर  कमल  करने

 में  देर  लगती  ही  है  ।  मैं  नहीं  कि  इसके  ग्र लावा  हम  कौर  कौन  सा  रास्ता  अपना  सकते  थे  ।

 श्री  त्यागी  ने  सही  निशान  तथा  रेखा ग्र ों  के  बारे  में  कहा  ।  मैँ  यहां  पर  नक्श  पेदा  कर  दूंगा  ।  किन्तु

 डस  के  बारे
 में  उतरेगी  ठीक  ज्ञान  न  हो  फिर  भी  अनुसूचियों में  सही  रेखाश्नों  का  काफी  हद  तक

 वर्णन  दिया  गया  टेक्नीकल  भाषा  की  बातों  को  समझ  ना  इतना  श्रासान  तो  नहीं  है  किन्तु  नक्शे

 ज्यादा  अच्छे  होते हैं  ।  मैं  यहां  पर  कु  छ  मानचित्र  प्रस्तुत  करूंगा  ।  जहां  विधेयकों  में  दिनਂ

 का  उल्लेख  है  निश्चित  faaਂ  से  ग्र  अभिप्राय  है  उस  दिन  का  जो  कि  सीमांकन  के  बाद  तय  कियां

 जायेगा  AT  सीमांकन  हो  जायेगा  तो  हम  एक  दिन  निश्चित  करेंगे  |

 भी  क्या  समझौते  पर  aaa  करने  के  लिये  कोई  समय-सीमा  रखी  गई  है  ?

 प्रो  जवाहरलाल  नाज़ुक  :  पंजाब  के  बारे  में  तो  समय  सीमा  थी  ।  शायद  इस  पर

 REGo  तक  क़तल  होता  था  ।  उस  के  बद  फिर  दोनों  देशों  में  वापसी  पत्र  व्यवहार  चला  कौर  कुछ

 कठिनाइयों  को  देखते  हुए  समय  सीमा  को  ३१  १९६०  तंक  बढ़ा  दिया  गया ॥

 किन्तु  इस  का  सम्बन्ध  पंजाब  के  इलाके  से  था  पर  मैं  समझता हूं  बंगाल  aes  बारे  में  समय  सीमा

 नहीं  किन्तु  तत्र  भी  यहीं  बात  समझी  गयी  थी  कि  इसे  यथा  संभव  शीघ्रता  से  पुरा  करने  का  प्रयास

 किया  जपेगा  ।  चूंकि  उच्चतम  न्यायालय  में  ही  एक  वर्ष  का  समय  लग  गया  था  इस  कारण  समय  सीमा

 ज्यादा  ही  बढ़  गयी  ।

 जैता  किसमें ने बताया  है  पं  असाम  तथा  बंगाल  के  अरन्य  सभी  क्षेत्रों  के  बारे  में  बेरुबाड़ी को

 चोड़  कर  किसी  को  भी  आपत्ति  नहीं  है  ।  बेरुबाड़ी  की  समस्या  उठी है  ।  यह  पश्चिमी  बंगाल  का

 भाग  वास्तव  में  सितम्बर  2845.0  में  बेरुबाड़ी  के  बारे  में  तदर्थ  समझौता  किया  गया  ay——aaitar

 इलाका  हमारे  कब्जे  में  था  प्रौढ़  पाकिस्तान  उस  सारे  क्षेत्र  पर  अरपना  दावा  कर  रहा  था  ।  यदि  हम

 के  बारे  में  कुछ  न  मानते  तो  यह  खतरा  धा  कि  सीमान्त  सम्बन्धी  सारा  समझौता  ही  समाप्त  हो

 जायेगा  ।  दूसरा  रास्ता  यह  था  कि  हम  तीसरा  अयोग  ar  मध्यस्थ  निश्चित  करते  जो  झगड़े  को

 उत  परिस्थितियों  में  हम  ने  यही  उचित  समझा  कि  इस  मामले  को  बजाय  किसी  तीसरे

 मध्यस्थ  के  पास  सौंपने  के  जो  न  जाने  क्या  निर्णय  हम  एक  तदर्थ  समझौता  ही  कर  लें  |  अत  हम

 से  इस  के  विभाजन  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  i

 इसी  कारण  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी
 इसी  क्षेत्र

 का
 कहा

 क्योंकि

 विभाजन  में  तो  बेरुबाड़ी  के  खंडन  की  बात  नहीं  तो  उस  समय  यह  एक  तदर्थ  समझौता  किया  गया

 और  इसलिये  इस  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  परामर्श  के  अनसार  ही  अमल  किया  जा  सकता  था  |

 इस  के  बद  इन  विधेयकों  में  शौर  भी  चीज है  ale  वह  है  कूच  बिहार  के  समावृत्त  क्षेत्रों  के  बारे  में  ।

 विभाजन  के  बद  कूच  बिहार  रियासत  के  कुछ  छोटे  मोटे  क्षेत्र  पाकिस्तान  तथा  भारत  में  चले

 छीक  से  तो  मुझे  याद  नहीं  परन्तु  इन  की  संख्या  ,  कुल  मिला  कर  एक  सौ  से  भी  ऊपर  की  है  ।  इस  कारण

 काफी  अवि सुधा  पैदा  हो  गई  ।  जो  हमारे  इलाके  पाकिस्तानी  क्षेत्र  के  बीच  घिर  गये  हमें  वहां  जाने  में  ही

 दिक्कत  होगी  प्रौढ़  इसी  प्रक।र  से  उन्हें  भी  काफी  दिक्कत  हो  इस  से  अनाप  लोगों  बड़ी

 विधा  होने  लगी  ar  चोरी  छिपे  व्यापार  करने  वले  लोगों  या  अपराधियों  की  गतिविधियां  तेज  हो

 मत  कुछ  वर्षों  से  यह  wea  उठ  रहा  था  कि  इन  छोटे  छोटे  इलाकों  का  विनिमय  ही  क्यों  न

 कर  लिया  जाये  |  उसे  भी  समझौते  के  pata  ले  राया  गया  ।  किन्तु  यह  बात  विभाजन  सम्बन्धी

 मूल  मरंप्रेजी  में
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 समझौते  के  निर्वचन  का  विषय  नहीं  थी  ।  यह  अलग  चीज  यह  पा  किताब  कौर  भारत  द्वारा  कुछ  राज्य

 क्षेत्र  के  हस्तान्तरण  की  बात  है  परन्तु  इसे  भी  इसी  समझौते  के  भ्रन्तर्गत  कर  लिया  गया  |  किन्तु  जहां  तक

 हनी बेंसूत्राडी  सम्बन्ध  उस  के  बारे  में
 प्रभी  स्थिति

 विचित्र  ही  है
 ।  प्रभी तक  हम  कुछ  नहीं  बता  सकते  ।

 संसद्  की  स्वीकृति  के  बाद  सीमांकन  रेखा  खींची  जायेगी  ।  इस  समय  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि

 बेरुबाड़ी  के  कितने  लोगों  पर  इस  का  असर  पड़ेगा  ।  मोटे  तौर  पर  इतना ही  जा  हैं  कि

 आधा  इलाका  हमार  पास  रह  जायगा  |

 पिछली  जनगणना  के  समय  सारे  बैलगाड़ी  यूनियन  की  जनसंख्या  ५९ ३  ay |  यह  गत

 जनगणना के  समय  की  संख्या  है  ।  किन  तु  पिछले
 दस

 वर्षों  म
 इस  में  काफी  बुद्ध  ई  ह  सामान्य  नप

 से  भी  बंगाल  में  १४५  प्रतिष्ठित  जनसंख्या  बढ़ी  ह  ।  वहां  पर  पूर्वी  पाकिस्तान से  पित  भी  जाये  हैं

 उन  का  ग्रामीण  लगाना  कठिन  हे  ।  परिश्रमी  बंगाल  सरकार ने  वहां  की  विद्यमान  जनसंख्या  को  220.00

 बतया  है  शौर  हम  ने  उसे  ही  स्वीकार  कर  लिया  ह  i  किन्तु  तथ्य  कोई  नहीं  जानता  ।  अभी  हाल  ही  मैं

 Sto  राय  ने  मुझे नोट  में  लिखा  था  कि  शायद  वहां  की  कुल  जनसंख्या  ११०००  है  ।  परन्तु  चूंकि  उस क्षेत्र

 का  विभाजन  इस  कारण  चाहे  वहां  की  आबादी  ११०००  लगायी  जाये  या  १२०००,  पर  हमें

 यह  समझ  लेना  चाहियें  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  ५  या  ६  हजार  लोगों  पर  इस  का  बरसर  पड़ेगा  ।  उनमें  से

 भी  कुछ  मुसलमान  हैं  कौर  शायद  कुछ  ईसाई  भी  होंगे  ।

 जसा  कि  में  ने  पहले  ही  कहा  था  जो  लोग  वहां  से  भराना  चाहेंगे  उन  के  लिये  भारत  के  द्वार सदा  को

 खुले  हैं  ।  वे  चाहे  जब  ७.  |  हम  हर  तरह  से  उन  की  सहायता  करेंगे  श्र  उन्हें  फिर  से  बसायेंगे  |

 इस  के  प्रभावी  नागरिकता  का  प्रशन  उठाया  गया  ।  जो  लोग  कुछ  क्षेत्रों  के  विलय  के  फलस्वरूप

 यहां  आते  हैं  उन  के  बारे  में  कुछ  कठिनाई  नहीं  है  ।  नागरिकता  PeXY  की  धारा ७  के

 सार  केन्द्रीय  सरकार  उन  व्यक्तियों  का  उल्लेख  कर  सकती  जो  भारत  के  नागरिक होंगे  ।  उस

 बारे  में  कठिनाई  न  होगी  |

 दूसरी  बात  यह  थी  कि  जो  लोग  भारत  के  नागरिक  हैं  उन्हें  दूसरी  राष्ट्रीयता  के  अपनाने  को  शस

 बाध्य  किया  जाये  |  वह  काम  तो  वास्तव  में  विभाजन  ने  ही  कर  दिया  थापर  यह  भी  विभाजन  का  ही

 परिणाम है  ।  हम  किसी  भी  व्यक्ति  को  जो  wa  भारत  का  नागरिक  यहां  की  नागरिकता से

 कदापि  वंचित  न  करेंगे  ।  वह  जब  चाहे  उस  क्षेत्र  से  सकता  है  ग्रोवर  उसे  जहां  पसन्द  हो  वह  वहां  रह

 सकता  है  ।  यदि  वह  यहां  जाता  हे  तो  हम  सहायता  कौर  पुनर्वास  की  सुविधायें  उसे  प्रदान  करेंगे  ।

 किन्तु मैं  यह  नहीं  समझता  कि  ऐसे  हालात  में  जल्दबाजी कयों  की  जाये  ।  यदि
 लोग

 कराना  ही  चाहते

 तो-वे  सरकार  की  सहायता  से  |  वहां  लोगों  की  जायदाद  है
 ।

 जायदाद  को  ठुकरा  चले  कराना

 भी  तो  ठीक  नहीं  सब  चीजों  का  इन्तजाम  हो  सकता  है  ।

 तो  पहली  बात  यह  है  कि  ऐसा  कहना  विचित्र  सा  है  कि  इस  संसद् को  क्षेत्र हस्तान्तरित करने  का

 अघिकार  इस  ्  को  re  ने  अ्रनियमित  घोषित  कर  दिया  था  ।  उसके  बाद  यह  है  कि  करने

 का  अधिकार  कार्यपालिका  को  परन्तु उस  पर  कमल  संसद्  की  इच्छा  से  ही  किया  जाता  है  तौर

 सी  कारण  संसद  इस  बीच  में  आरा  जाती  है  ।  हमारे  संविधान  के  ग्रनुसार  जसे  ही  भारत  सरकार  किसी

 समझौता  पर  हस्ताक्षर  कर  देती  है  वह  समझौता  पूर्ण  हो  जाता  है
 ।

 यदि  भारत  सरकार  किसी  प्रकार  की
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 गलती  करे  तो  उसे  इस  का  दंड  दिया  जा  सकता  किन्तु wea  सरकारों की  भांति  अधिकार तो  इसे

 भी  पुरे ही  war  देशों  में  अलग  प्रथा यें  wade  सरकार की  प्रथा यें  अलग  प्रकार

 की  हैं  ।  वहां  शायद  सीनेट  की  स्वीकृति  लेनी  होती  किन्तु  इंगलैंड  में  वैसी  खोज  नहीं  है  ।  तो क्षेत्रों

 शादी  के  बारे  में  ज्यादा  विस्तार  में  जाना  इस  समय  लाभदायक न  शायद उन  में  से  कुछ  का

 उल्लेख  व्याख्यात्मक  टिप्पण  में  दिया  गया  है  ।  उसी  से  श्राप  को  ज्ञात  हो  कि  कितनी  जनता

 कौर  क्षेत्र  we  यदि  आवश्यक  हुजरा  तो  मैं  बाद  में  यह  जानकारी  सहने  दूंगा
 “

 इस  समय  तो  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  बेरुबाड़ी  क्षेत्र  के  बंगाल  तथा

 फे  अन्य  किसी  क्षेत्र  के  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  बेरुबाड़ी के  बारे में  मैं  ने  व्यापक  रूप  से

 जानकारी देने  का  प्रयत्न  किया  है
 ।

 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  हालांकि  कुछ  बातें  नाख़ुशगवार  भी  हुई

 हूँ जिन  का  हम  सब  को  अफसोस  है  परन्तु  विधमान  परिस्थितियों  में  सामूहिक  रूप  से  यह  समझौता

 न  fad  ठीक  कौर  उचित  है  बल्कि  भारत  के  हित  में  भी  है  ।  प्रौढ़  हमें  इस  पर  ग्रमल  करना  चाहिये  ।

 जप्त  मैं  प्रार्थना  करता  हुं  कि  ये
 विधेयक  जिन्हें  मैं

 ने
 उच्चतम न्यायालय के  फैसले  के  अनुसार

 कौर  उस  फैसले  को  कमल  में  लाने  के  लिये  यहां  रखा  सभा  द्वारा  स्वीकार  किये  जायें  ।

 अध्ययन  अजित  राज्य  क्षेत्र  विधेयक  पर  भी  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  तथा

 श्री  साधन  गुप्त  के  संशोधन  हैं  ;  वे  चाहते  हैं  कि  राय  जानने  के  लिये  विधेयक  को  परिचालित  किया  जाय  ।

 ३४६  के  अधीन  मैं  श्री  गुप्त  का  संशोधन  चुनता हूं
 ।

 जहां तक  संविधान  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  उस  में  भी  चार  संशोधन उन  में  से

 मैं  श्री  बाजपेयी  का  संशोधन  चुनता  दूसरे  संशोधनों  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 fait  साधन  गीत
 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पर  ३१  १९६१  तक  राय  जानने  इसे  परिचालित  किया

 जाये  जडे

 fort  वाजपेयी  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कि  विधेयक  पर  अगले  सत्र  के  पहले  दिन  तक  राय  जानने  के  लिये  उसे  परिचालित  किया

 जाये  ।”

 महोदय
 :

 यह  दोनों  संशोधन  ae  मूल  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  मैं  सदस्यों  से  प्रार्थना

 करता  हूं  कि  सभा  के  वातावरण  को  वे  शांत  बनाये  रखें  |

 fait  ही०  ना०  मुकर्जी  :
 प्रधान  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  संविधान

 wares  विधेयक  ak  प्रतीत  राज्य  क्षेत्र  विधेयक  पूरे  देश  ate  पश्चिमी  बंगाल  के  हित  में

 लेकिन  प्रधान मंत्री  यह  नहीं  समझा  पाये  हैं  कि  ये  विधेयक  किस  प्रकार हमारे  हित  में  हमारा दल

 हमेशा  से  पाकिस्तान  से  समझौता  करने  के  पक्ष  में  रहा  है
 ।

 लेकिन  यह  बात  समझ  में  नहीं  जाति  कि
 पश्चिमी

 बं  गाल
 की

 जनता  के  एक  भाग  के  हितों  का  बलिदान  उस  के  लिये  क्यों  किया जा  रहा  है

 महोदय  पीठासीन

 परिश्रमी ब॑  गाल  की  जनता  देश  के  लिये  बलिदान  करने  को  लेकिन यह  करार  कुछ
 इस  ढंग  से  किया  गया  है  कि  परिश्रमी  बंगाल  सरकार  को  ठीक  तरह  से  पता  भी  नहीं  था  कि  इस  करार

 का  नतीजा  यह  खास  तौर  से  award  के  बारे में  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 13.090  अजित  राज्य  विधेयक  ate  संविधान  Pee

 संशोधन  विधेयक )

 [ai  ही०  Aro

 यह  करार  १९५८  में  हुमा था था
 ।

 तभी  से  देश
 झर

 संसद्  में  इस  का  विरोध हो  रह
 हि a a  सरकार  ने

 स्वयं  परिस्थिति  की  गम्भीरता  को  तभी  समझा  जब  देश  के  कुछ  नागरिकों  ने  इस  प्रश्न  को  उच्च

 न्यायालयों  के  सामने  पेदा  किया  |  प्रधान  मंत्री ने  कहा  है  कि  ag  सभी  मसले  रेड जि निक  जरिए
 वग

 ora  के  निर्णय  से  उत्पन्न  हुए  थे  ।  दोनों  देशों  के  बीच  इन  मसलों  पर  बातचीत  चलती  रही  थी  |

 उन  सबको  ग्रीम  रूप  से  तय  करने  के  लिये  ही  यह  करार  किया  गया  था  ।  हाय द  इम सो लिये  प्रधान  मंत्री

 a  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  से  पहलें  राज्य क्षेत्रों
 का

 द्रिम्यर्य गਂ  या  उन  को  हवाले  करनाਂ  शब्दों  का

 इस्तेमाल  नहीं  किया  ati  महान्यायधिवक्ता  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सामने  पट्टी  सिद्ध  करने  की  कोशिश

 की  थी  कि  यह  करार  कुछ  सीमा-विवादों  के  सम्बन्ध  में  gars  ।  प्रौढ़  इस  में  भारतीय  राज्य-क्षेत्र  के

 rear  जेसी  कोई  चीज  नहीं है
 ।  प्रधान  मंत्री  ने  सभा  में  ५  दिसम्बर  को

 बे  रूबाही  का  उल्लेख  करते  हुए

 कहा  था  कि  वह  अ्रपने  अप  में  राज्य  क्षेत्र  का  अपंग  नहीं  हालांकि  उस  का  परिश्रम  sett  ही

 हुआ ॥  वह
 तो

 रेडक्लिफ  एवार्ड
 की  बात

 को
 मान्यता  देना ही

 सीधे सीघे  अ्रम्प्रपंण  दाऊद
 का

 प्रयोग

 करते  उन  को  हिचक  महसूस  हो  रही  थी  |  इस  शब्द  का  प्रयोग  सब्र  से  पहले  सर्वोच्च  के  निर्णय

 में  garg  |  महा  न्यायाधिवक्ता  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सामने  दलील  पेश  की  थी  कि  यह  करार  तो

 vars  द्वारा  निर्धारित  सीमा  को  सुनिश्चित  बनाने  के  लिये  किया  गया  हें  कौर  चूंकि  हम  wars

 को  पहले ही  मान  चके  इ  लिये  अब  इस  सुनिश्चित  सीमा  को  लाग  करने  या  प्रभावी  बनाने  के  लिये

 कोई  भी  नया  विधान  बनाना  आवश्यक  नहीं  है  ।  श्रनिष्चित  सीमा  को  निहित  बनाना  श्रम्पर्पण

 नहीं
 है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  किया  है  कि  करार  एवार्ड  को  व्याख्या  ग्रोवर  उस  के

 प्रभाव  पर  आघारित  किसी  भी  निष्कर्ष  पर  आघारित  नहीं  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  करार  को  एसिड

 से  स्वतन्त्र  माना  |  करार  एवार्ड  की  व्याख्या  से  संबंधित  विवाद  ग्रस्त  सीमाओं  को  सुनिश्चित  करना

 भर  नहीं  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  जस्टिस  सिन्हा  ने  इस  से  सम्बन्धित  अपने  निर्णय  EXE

 में  कहा  था  कि  संविधान  की  इतनी  अ्रविचारपूर्ण  नहीं  हो  सकती  कि  किसी  भी  नागरिक  उस

 की  जानकारी  दौर  रजा  मन्दी  के  बिना  सरकार  किसी  विदेशी  शक्ति  को  सौंप  सके  ।  करार  करते

 समय  प्रधान  मंत्री  सनौर  उन  के  सलाहकारों  ने  समझा  ही  नहीं  था
 कि

 करार  को  अमल  में  लाने  का

 वास्तव में  क्या  परिणाम  होगा  ।

 हम  इस  बलिदान  की  परवाह  न  अगर  इस  के  फलस्वरूप  भारत  और  पाकिस्तान  के

 संबंधों  में  वाकई  कोई  बुनियादी  तबदीली  हो  जाती  ।  लेकिन  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  सभी  झगड़े

 तो  कभी भी  तय  नहीं हुए  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  किसी  भी  तरह  देश  की  जनता  को
 इस  पप्रम्पपणਂ  का  समयक

 नहीं  बना  सकते  ।  किसी  भी  दृष्टिकोण  से  इस  को  उचित  नहीं  ठहराया  सकता  ।  पाकिस्तान  ने

 PEXR  मे ंही  बेरुबाड़ी  के  लिये  मुंह  फैलाना  शुरू  कर  दिया
 था

 ।  यदि  कोई  गलतफहमी  हमारी

 सरकार  की  भी  तो  वह  पाकिस्तान  सरकार  से  कहू  सकती  थी  कि  tears  सम्बन्धी  समझौता

 गलतफहमी  में हुम्रा  है
 ।

 कौर
 उस

 पर  पुनर्विचार  किया  जाये
 ।

 क्या  हम  इसी  तरह  पाकिस्तान  के  साथ  समझौता  करेंगे  ।  पये  दिन  हमारी  सी  मागों  के  उल्लंघन

 होते  रहे  हम  चाहते  हैं  कि
 सीमा  विवाद

 बन्द  लेकिन  यह  तो  उस  का  तरीका  नहीं है  ।



 Ro  १८८२  )  अजित  राज्य  विधेयक  कौर  संविधान  Joye

 संशोधन  विधेयक )

 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  कि  बेरुवाड़ी  की  जनसंख्या  १२,०००  जिस  में  से  केवल

 १००  मुसलमान  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  शायद  इन  आंकड़ों  को  ठीक  नहीं  मानते  ।  पता  नहीं  ठीक  है  या

 पर  मुख्य  मंत्री  ने  विधान  सभा  को  यही  बताया  है  ।

 प्रधान  मंत्री ने  कहा  है  कि  ये  सभी  मामले  देश  के  बटवारे  से  ही  उत्पन्न  हुए  कौर  वह  बटवारा

 सपने  श्राप  में  मंगत  aR  तके  विरुद्ध  था  ।  लेकिन  क्या  हम  बटवारे  की  असंगति  को  रोक  भी  बढ़ाना

 चाहते  हैं  ।  पाकिस्तान  बेरुबाड़ी  के  लिये  aoa  दावा  किस  आधार  पर  करता है  |  बेरुबाड़ी  में  तो

 मुसीबतों  की  संख्या  नाम  मात्र  की  है  ।  इसे  तो  साम्प्रदायिक  अ्राधार  पर  भी  उचित  नहीं  ठहराया  जा

 राजनीतिक  आधार  की  बात  ही  नहीं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  फिर  बेरूने  को  पाकिस्तान

 के  हवाले  करने  क्या  कारण  है  ?  किस  दृष्टि से  इसे  ठीक  समझा  गया है  ?

 स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  बेरुबाड़ी  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  aes  हुए  शरणार्थी

 ही  बसे हैं  ।  पिछले  १३  वर्षों  में  परिश्रमी  बंगाल  सरकार  ने  उस  क्षेत्र  में  उन  की  दशा  सुधारने  के  लिये

 काफी  रुपया  खर्च  किया है  ।  परब  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  उन  शरणार्थियों  को  किर  से  बसाना  पड़ेगा

 ौर उस  के  लिये  खर्च  करना  पड़ेगा  ।  प्रधान  मंत्री  ने  भी  बे  रूबाही  के  लोगों  को  बसने  में  सहायता  देने

 का  वचन  दिया है  |  लेकिन हम  देख  चुके  हैं  कि  भारत  सरकार  दरर्णा्थियों  का  पुनर्वास  किस  ढंग  से

 करती  भारत  सरकार तक  पूर्वी  पाकिस्तान के  शरणार्थियों  की  समस्या  हल  नहीं  कर  पाई  है  |

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  उन  के  पुनर्वास  पर  इतना  af  व्यय  करना  पड़ा  है  कि
 उस  राज्य  की

 समूची  अर्थ-व्यवस्था  गड़बड़ा  गई  है  ।  और  अब  फिर  बेरुबाड़ी  के  S,a0o~¥ ooo  दार गाधि यों  की

 समस्या  उस  के  सामने  ग्रा  जायेगी  ।

 यह  करार  राजनीतिक  सिद्धान्तों  ae  शिष्टाचार  के  संधा  प्रतिकूल  हम  भारत  के  कुछ

 नागरिकों  उन  से  बिल्कुल  भी  कोई  राय  लिये  एक  दूसरे  देश  के  हवाले  कर  रहे  हैं  ।  उन्नीसवीं

 सदी  के  यूरोप  में  ऐसा  gar  करता  था  ।  लेकिन  बीसवीं  सदी  में  तो  फासिस्ट ों  ने  भी  नहीं  किया  ।

 यहां  तक  कि  chat  बंगाल  सरकार  से  भी  उचित  रूप  से  उस  की  राय  नहीं  ली  गयी  ।

 वेसे  मुझे  परिचमी  बंगाल  सरकार  के  साथ  भी  कोई  हमदर्दी  नहीं  ।  उस  ने  प्रधान  मंत्री  को  पहले  तो

 तरह  से  अपनी  मौन  सहमति  दे
 दी  प्रो

 फिर  बाद  में  विधान  सभा  में
 उस

 के  विरुद्ध  कहना  शुरू

 उसे  पहले ही  प्रधान  मंत्री  के  कार्य  पर  arf  उठानी  चाहिये  थी  ।  लेकिन  यदि  सरकार  ने
 प्रधान  मंत्री के  कार्य  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  भी  की  तो  भी  भारत  सरकार  को  पश्चिमी  बंगाल  की
 जनता से  तो  पूछना  चाहिये  था  ।  cheat  बंगाल  की  जनता  की  राय  तो  इसी  से  स्पष्ट  थी  कि  बंगाल

 विधान  सभा  ने  २६  १९५८  को  ही  इस  पूरे  करार  का  अनुमोदन  करते  हुए  एक  संकल्प

 पारित  किया  था  ।
 पश्चिम  बंगाल  के  समाचारपत्र भी  हर  तरह से  इस  करार  के  विरुद्ध  झ्रावाज

 उठाते रहे  म प्रधान  मंत्री  की  प्रतिष्ठा  को  देश  के  हित  से  सर्वोपरि  नहीं  मानता  ।  प्रधान  मंत्री

 स्वयं नहीं  मानते  |  लेकिन  कांग्रेस  दल  के  सदस्य  अरब  जनता  के  समने  इसे  इसी  ढंग  से  पेश  कर

 रहे  हैं  कि  we  तो  यह  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  प्रतिष्ठा  का  ु  बन  गया  है  ।  यदि  प्रधान  मंत्री  इस  के

 बारे  में  परिश्रमी बंगाल  की  जनता  के  विचारों से  परिचित  तो  उन  को  कहना  चाहिये  कि  दोनों  देश

 बेरुबाड़ी  के  मसले  पर  फिर  से  विचार  करें  ।  हम  पाकिस्तान  से  कह  सकते  हैं  कि  बेरुबाड़ी  के  संबंघ  में  जो
 निर्णय  किया

 गया
 था  वहू  गलतफहमियों  पर  आधारित  था  कौर  बेरुबाड़ी  की  जनता  उससे  सहमतਂ

 नहीं  इसलिये  उससे  सीमा  उत्पातों  का  खतरा है  ate  दोनों  देशों  को  उस
 पर  विचार

 करना  चाहिये
 ।

 यदि  हम  दृढ़ता से
 तो  पाकिस्तान को  सुनना  मेरी  भावना है  कि  इस

 मामले  में  पदिचमी  बंगाल  की  जनता  से  उस  की  राय  नहीं  ली  गई  ।



 RoR  अजित  राज्य  विधेयक  शौर  संविधान  १९  RES o

 art  थि  taa)

 ही०  नाठ  मुकर्जी |

 पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  का  विरोध  इतना  बढ़  गया  है  कि  कांग्रेस  के  समाचारपत्रों  को  जवाब

 नहीं  सूझता  ।  बंगाल  के  कांग्रेसी  समाचारपत्रों  न ेएक  अथाह  फैलानी  शुरू  की  है  कि  भारत  सरकार  के

 विधि  जो  वें
 गाली  हैं--ने  इस  विधेयक  को  पेश  करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  दूसरे  शब्दों

 वें  यही  जतलाना  चाहते  कि  यह  सारा  काम  प्रधान  मंत्री  का  है  ।  इंस  से  पता  चलता  है  कि  इस  माम ले

 में  कांग्रेंस  पश्चिमी  बंगाल  की  जनता
 को  ag  दिखाने  लायक  नहीं  रही

 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  स्टडी  के

 मामले  पर  पुनः  विचार  करने  की  वार्ता  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  चलाई  जाये  |

 थ्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 )

 :  प्रधान
 मंत्री  ने  प्रभी  कहा  था  कि  सभी  मामलों

 को  देखते  कुल  मिलाकर  ही  यह  करार  किया  गया  लेन-देन  के  सौदे  की  जिसमें  कुछ

 फायदे  हासिल  करने  के  लिये  कुछ  नुकसान  भी  मंजूर  करने  पड़ते  हैं  ।  मैने  हिसाब  लगा  कर  देखा  है

 कि  हमने  दिया  क्या  कौर  उसके  बदले  में  पाया  क्या  है  ।  हम  पाकिस्तान को  Yok  एकड़  का

 राज्य-क्षेत्र  दे  रहे  हैं  ।  बदले में  पाकिस्तान  से  हमें  केवल  १६३  एकड  मिल  रहे  हैं  ।  कया

 लेन-देन है  !

 राज से  €  वर्ष  पूर्व  अ्रस्थायी संसद  में  का  परिवर्तन  )  विधेयक पर  चर्चा  हुई

 थी ।  डा०  केसकर  द्वारा  विधेयक  रखा  गया था  उस  समय  अध्यक्ष  महोदय  ने  संविधान

 अनुच्छेद  ३  की  व्याख्या करते  हुए  कहां  था  कि  उसके  श्रन्तगंत  भारतीय  गणतंत्र  के  ही  एक  राज्य

 का  कुछ  क्षेत्र  किसी  gat  राज्य  में  जा  सकता  है  भ्र ौर  इसके  लिये  एक  राज्य  का

 क्षेत्र  घटा  कर  दूसरे  राज्य  का  क्षेत्र  बढ़ाया  जा  सकता  लेकिन  पुरे  गणराज्य  का  क्षेत्र  घटा  कर  किसी

 बाहरी  देश  को  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  इस  अवसर  संसद्  के  कई  प्रमुख  सदस्यों  ने  जिन्होंने

 संविधान  की  रचना  में  स्वयं  हाथ  बटाया  उस  पर  संदेह  प्रकट  किया  था  ।  अनुच्छेद ३  के  हज

 के  देवनगिरि  क्षेत्र  को  एक  अन्य  देश  भूटान  को  प्रत्यर्पित  करना  संविधान  की  शक्ति  से  परे

 होगा--उनका  यही  मत  था  ।

 हमारे  संविधानकारों  में  एक  प्रमुख  देश  के  एक  बड़े
 डा

 ०  श्यामाप्रसाद

 मुकर्जी  ने  उस  अवसर  पर  भी  कहा  था  कि  वैसा  श्रम्यपंण  संविधान  की  शक्ति  से  परे  है  और  यदि  भ्रभ्यपंण

 करना  ही  तो  उससे  पहले  संविधान  को  संशोधित  करना  चाहिये  ।

 श्री  वर्ष  इस  मामले  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  भी  उसी  मत  की  परिपुष्ट  की  है
 ।

 प्रधान  मंत्री  का  कथन  है  कि  ये  दोनों  विधेयक  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  किये  गये  निर्णय  के

 अनुशरण में  ही  रखे  गये  बिलकुल  ग़लत है  ये
 दोनों  विधेयक  सर्वोच्च  न्यायालय

 के
 निणय

 को
 झुठलाते  हैं  ।  इनको  उस  निर्णय  के  भ्रनुसार  बताना  जालसाजी  है  |

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अपने  निणंय  में  स्पष्ट  कहा  है  कि  सम्पूर्ण  प्रभुता सम्पन्न  राज्य  अपने

 क्षेत्रों  का  ड म्यपंण  कर  सकते  लेकिन  उनके  संविधान  द्वारा  निर्धारित  सीमाओं  के  अन्दर

 रहते हुए  ही  ।  वे  दूसरे  देशों  से  सन्धियाँ  भी  कर  सकते  हैं  ate  उन  पर  कमल  भी  करते  लेकिन

 संविधान  की  व्यवस्थापकों के  अधीन  रहते  हुए  ।  यदि  किसी  संविधान  में  अ्म्यपंण  की  व्यवस्था

 न  तो  उसके  लिये  पहले  संविधान  को  संशोधन  करना  पड़ेगा  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  स्पष्ट  कहा  हैं

 कि  यह  मामला  राज्य  क्षेत्र  के  श्रम्यपंण  का  ही  है  इसे  कमल  में  लाने  के  लिये  अनुच्छेद  १  पौर

 प्रथम  अनुसूची  के  तत्सम्बन्धी  भाग  को  संशोधित  करना  क्योंकि  करार  को  कार्यान्वित  करने

 faa  wait  में



 ५८  १८८२  ))  जीत  राज्य  विधेयक she  संविधान  3033

 संशोधन  विधेयक  )

 से  भारत  के  गणराज्य  के  राज्य-क्षेत्र  में  परिवर्तन  हो  जायेगा  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  श्रनच्छेद १

 को  संशोधित  करने  की  बात  इसलिये  कही  है  कि  प्रथम  aaa  का  संशोधन  करके  श्रनच्छेद १  में

 कोई  सारवान  संशोधन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  श्रनसूची  का  संशोधन  संविधान  का  भी  संशोधन

 यह  ज़रूरी  नहीं  |  ह [च्छिद
 ४

 में  व्यवस्था  है  कि  भ्रनुच्छंद  ३  या  श्रनच्छेद ४  के  अन्तर्गत  श्रनसुची

 में  किया  जाने  वाला  संशोधन  संविधान  का  संशोधन  नहीं  माना  जायेगा  ।  सरकार  ने  यहां  केवल

 सूची  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  इसीलिये  यह  प्रस्ताव  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  से

 मेल  नहीं  खाता  ।

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  श्रनूच्छेंद  १  के  संशोधन  की  बात  इसलिये  कही  है  कि  वही  एक  अनुच्छेद

 है  जिसमें  भारत  के  समूचे  राज्य  क्षेत्र  का  विवरण  दिया  गया  है  ग्रोवर  इसलिये  किसी  aoa  देश  के

 राज्य-क्षेत्र  के  SAA  था  उसे  भारतीय  राज्य-क्षेत्र  के  ग्रभ्यपंण  की  शाक्ति  की  व्यवस्था  उसी  में  होनी

 चाहिये  ।  अर्जन  की  उसमें  मौजूद  लेकिन  श्रभ्यपंण  की  नहीं  ।  सर्वोच्च

 न्यायालय  का  मत  स्पष्ट  है  कि  अनुच्छेद  १  में  ही  भ  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  कौर  उसके

 बाद  प्रथम  प्रयास  का
 संशोधन  आनुषंगिक  होगा

 ।  इसीलिये में  कह  रहा  हूं  कि  सरकार  ने  यह

 विधेयक  रख  कर  सर्वाच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  झठलाया  है  |

 दूसरी  बात  यह  कि  यह  विधेयक  स्पष्ट  नहीं  विधेयकों  से  पता  ही  नहीं  चलता  कि

 भारत में  विलय  होने  वाले  राज्यक्षेत्र  का  विस्तार  कितना  है  ।

 हम इस  करार  को  संविधि  में  समाविष्ट  करने  जा  रहे रह ेहैं  ।  लेकिन  इसके  साथ  बेरुबाड़ी को
 नक्शा भी  संलग्न  नहीं है  ।  करार  में  दिया  gar  है  कि  बेरुबाड़ी  संघ  संख्या  १२  का  विभाजन

 दस  प्रकार  किया  जायगा  कि  भारत  से  लगा  2.0  उसका  वाघा  भाग  भारत  में  रहेगा  श्र  दूसरी  तरफ

 का  आधा  भाग  पाकिस्तान  को  मिल  जायेगा  ।  विभाजन  एक  पड़ी  रेखा  द्वारा  किया  जो

 ast  थाने  के  उत्तर-पूर्वी  सिरे  से  इस  प्रकार  खींची  जायंगी  किः  एक  कच-बिहार  बस्ती  भारत  के

 हिस्से में  मैंने  बेरुबाड़ी  के  निकायों  का  were  किया  है  ।  मैँ  किसी भी  न्यायालय के  सामने

 सिद्ध  कर  सकता  हुं  कि  देवीगंज  थाने  के  उत्तर-पूर्वी  सिरे  से  एक  बड़ी  रेखा  खींच  कर  बेरुबाड़ी  संघ

 संख्या  १२  को  दो  बराबर  भागों  में  इस  प्रकार  विभाजित  नहीं  किया  जा  सकता  कि  एकਂ  कच-बिहार

 बस्ती  भी  भारत  के  पास  बनी  रहे  ।

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  भी  अपने  निर्णय  में  कहा  है  कि  पड़ी  विभाजन  रेखा  खींचने  की  बात

 थोड़ी  अनचित  लगती है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  विभाजन  रेखा  खींचने  के  लिये  एक  आयोग  नियत  करने

 की  बात  कही
 है  ।  लेकिन  अ्रायोग  असंभव  को  संभव  कस  बनायेगा

 धान  मंत्री  ने  ग्राशा  व्यक्त  की  है  कि  इस  करार  के  बाद  पाकिस्तान  के  साथ  ऐसे  विवाद  खड़े

 नहीं  होंगे  ।  लेकिन  विवाद  तो  उठा  पाकिस्तान  सरकार  की  प्रोर  से  शुरू  किये  गये  हैं  ।  हमारी

 कार  तो  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  के  फर  में  रहती  है  पौर  इसलिये  उचित  कारण  होने  पर  भी  विवाद

 qe  नहीं  करती  |

 जब  पाकिस्तान विवाद  शुरू  करता  तो  हमारी  सरकार
 दब  जाती है  |  सर्वोच्च  न्यायालय क  "wot

 ने  अपने  निर्णय  में  कहा  है  कि  पाकि
 कप्तान श  बेरुबाड़ी  का  विवाद  शुरू  करने  उस  पर  झपना

 दावा  करने  का  कोई  भी  उचित  आधार  नहीं  था  ।
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 संशोधन  विधेयक  )

 ही०  ना०

 यदि  हम  इसी  तरह  राज्य-क्षेत्र  दूसरे  देशों  के  हवाले  करते  तो  देश  का  सर्वनाश

 जब  सरकार  दोस्ती  के  तौर  पर  पाकिस्तान  को  एक  राज्य-क्षेत्र  दे  रही  तो  फिर  स्पष्ट

 तौर  पर  हमें  यह  कयों  नहीं  बताती  कि  वह  कितना  क्षेत्र  उसकी  ठीक-ठीक  संस्थिति  कया  है  ?  कहा

 गया  है  किलिक-ठीक  सीमांकन  होने  के  बाद  उसका  विवरण  बता  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  संसद  इतनी

 अस्पष्ट  व्यवस्था  कसे  मान  सकती  है  ?

 प्रधान  मंत्री  ने  बेरुबाड़ी  की  जनता  को  भारत  में  पुनर्वास
 की

 सभी  सुविधायें  देने  का  वचन

 दिया  लेकिन  क्या  भारतीयों  का  यही  भाग्य  है  कि  वे  हर  जगह  शरणार्थी ही  बनते  रहें  ?  मैं  इन

 दोनों  विधायकों
 को

 ग़लत  समझता  हूं  ।  सभा  को  इनको  स्वीकृत  कर  देना  चाहिये  ।

 pat  ager  घोष
 में  प्रस्ताव

 का
 समर्थन  करता  हूं

 ।  लेकिन इसके  कारण

 देश  की  श्राम  जनता  के  दिमाग  में  बड़ी  उलझनें  पैदा  हो  गई  हैं  ।  ऐसे  करारों  कौर  संधियों के  मामले

 में  हमें  बड़ी  सावधानी  से  काम  लेना  चाहिये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  इसके  इतने  विरुद्ध  क्यों  है  ?  इसका  कारण  मनोवैज्ञानिक है  |

 विदेशी  श्लोकों ने  तीन  PEoy,  PELL  १९४७  में  बंगाल  का  विभाजन  किया था  |

 इसलिये  बंगाल  की  जनता  के  दिमाग़  में  एक  बात  जम  गई  है  कि  भारत  सरकार  बंगाल  की

 जनता  के  हितों  की  परवाह  नहीं  करती  ।  इसलिये  प्रधान  मंत्री  को  इस  मामले  में  सावधानी से  कॉम

 लेना  चाहिये ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  का  कहना  है  कि  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  में  बंगाल  सरकार

 की  राय  नहीं ली  ।  भारत  सरकार  के  भ्र धि कारियों  का  कहना  है  कि  उनकी  राय  ली  गयी  थी  ।  इसमें

 सावधानी  की  जरूरत  इसलिये  है  कि  देश  में  कुछ  दल  हैं  जो  अपने  फायदे  के  लिये  जनता  की  भावनाओं

 का  इस्तेमाल  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  मुकर्जी  ने  प्रधान  मंत्री  की  प्रतिष्ठा  का  उल्लेख  किया  है  |  लोकतांत्रिक राज्य  में  प्रधान

 मंत्री  की  प्रतिष्ठा  का  मतलब  है  समूचे  देश  की  प्रतिष्ठा  ।  प्रधान  मंत्री  हमारे
 देश

 का  प्रतीक है  0

 लेकिन  कम्यूनिस्ट  दल  के  लोग  लोकतांत्रिक  देव  की  परम्पराश्ों  को  समझने  में  असमर्थ  हैं
 ।

 श्री  मुकर्जी

 कब  देव  के  बंटवारे  को  ग़लत  बताते  लेकिन  कम्युनिस्ट  दल  ने  ही  सब  मे  पहले  जिन्ना  को  दो  राष्ट्रों

 के  सिद्धान्त  का  समर्थन  किया  था  ।

 tat ही०  नाठ  मुकर्जी  :  एक  औचित्य प्रश्न  है  ।  माननीय  सदस्य  को  कम्युनिस्ट  दल  की  नीति

 के  बारे  में  कुछ  भी  पता  नहीं  है  ।  वह  हमारे  दल  पर  बड़े  भोंडे  ५  कर  रहे  हैं
 ।  इस  तरह  के  ग्रोथ

 स्वेता नियम  बाह्य  हैं
 ।

 अन्यथा  मुझे  अवसर  दिया  जाये  उनका  उत्तर  देने  का
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  औचित्य  प्रश्न  नहीं  हैं  ।  यह  प्रश्न  जरूर  है  कि
 इस  तरह  का

 उल्लेख  वांछनीय है  या  नहीं  ।  मैं  जहां  तक  समझता  हूं  श्री  तुल्य  घोष  ने  यही  कहा  है
 कि  wa

 श्री

 मुकर्जी  का  दल  इसका  विरोध  करता  जब  कि  पहले  उसने  देश  के  बंटवारे  का  समर्थन
 किया  था

 यदि  यह  ग़लत  है  तो  उनके  दल  के  किसी  सदस्य  या  श्री  मुकर्जी को  उसका
 स्पष्टीकरण  करने

 के

 अवसर  मिलेंगे
 |

 वे  कह  सकते  हैं
 कि

 कम्युनिस्ट  दल
 की

 ऐसी  नीति  नहीं

 थी

 गुल  भ्रंग्रेजी  में



 Rs  १८८२  )  जीत  राज्य  विधेयक कौर  संविधान  Joey

 संशोधन  विधेयक  )

 fat  agen  घोष
 :

 श्री  मुकर्जी  बार-बार  कांग्रेस  दल  का  नाम  ले  रहे  इसलिये  मेंने  सोचा  कि

 उनके  दल  का  नाम  लेना  भी  ग़लत  नहीं  होगा  ।

 राज  कम्युनिस्ट दल  बेरुबाड़ी  के  ४  १/२  मील  क्षेत्र  के  बारे  में  इतना  होहल्ला  मचा  रहा
 पर

 उसने  तब  कुछ  नहीं  कहा  जब  चीन  ने  हमारे  १५,  ०००
 वर्ग  मील  के  क्षेत्र  पर  वनाधिकार  कब्जा

 कर  लिया  था  |
 ]

 महोदय  :  शान्ति  ।  माननीय  सदस्यों  को  बीच  में  aah  नहीं

 चाहिये  ।  हर  सदस्य  की  बात  dat  से  सुनी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  तुल्य  घोष  :  समाचारपत्रों  के  समाचार  पढ़ने  से  पता  चलता  है  कि  यह  करार  करने  सें

 पूरे  मामले  पर  पूरी  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  किया  गया  था  ।  सारा  करार  बड़ी  सरसरी

 तौर  पर  किया  गया  है  ।  परिश्रमी  बंगाल  सरकार  के  प्रतिनिधियों  को  भी  इसकी  सूचना  बड़ी  सरसरी

 तौर  पर  दी  गई  थी  ।  उनको  पूरी  जानकारी  नहीं  दी  गई  ।  सरकार  को  भविष्य  में  अरन्य  देशों  से  ऐसे

 करार  करते  समय  भ्रमित  गम्भीरता  से  भ्राता-पीछा  सोच  लेना  चाहिये  |  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  से

 भ्रमणी  तरह  से  परामर्श  करने  के  बाद  ही  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  करना  भारत  सरकार  को

 संवैधानिक पहलू  के  मानवीय  पहलू  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।  पश्चिमी  बंगाल  की

 जनता  का  क्षोभ  इस  बात  पर  उचित  ही  है  कि  बंगाल  सरकार  से  इसके  बारे  में  ठीक  तौर  पर  परामर्श

 नहीं  किया  गया  था
 |

 हम  सन्धि  को  मानने  लिये  fam  इसलिये  तैयार  हो  रहे  हैं  कि  we  यह  प्रधान  मंत्री  की

 झोर इस  तरह  पूरे  देश  की  प्रतिष्ठा  का  भरन  बन  चुका  है
 ।

 fait  बर्मन  जातियां  )
 :  प्रधान  मंत्री  द्वारा  आज  प्रशासन

 दिये  जाने  के  बाद  कुछ  कहना  शेष  तो  नहीं  रह  जाता  है  परन्तु  में  फिर  भी  एक  सुझाव  देना  चाहता

 हूं  कि
 ारणाधियों

 के
 विभाजन

 के
 समय

 के
 गरारियों  के  समान  व्यवहार न  कर

 वैसा  व्यवहार

 किया  जाना  चाहिये  जैसा  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  द्वारा  बेघरबार  हुए  लोगों  के  साथ  किया

 जाता है  ।

 में  बेरुबाड़ी  के  हस्तांतरण  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  बहुत  से  माननीय  सदस्यों

 ने  भारत  के  प्रधान  बंगाल  के  मुख्य  तथा  सचिवों  की  आलोचना  की  है  ।  परन्तु  इस  के

 बारे  में  हम  यह  भूल  जाते  हैं  कि  इस  के  कारण  क्या  हैं  ।  में  तो  समझता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  ने

 पहली  गलती  रेडक्लिफ  पंचाट  को  स्वीकार  कर  के  की  थी  ।  रेडक्लिफ  ने  अपना  पंचाट  देते  समय  एक

 सीमा  रेखा  भी  खींची  थी  ।  इस  सीमा  रेखा  को  हमारी  ग़लती  से  उस  ने  पचगढ़  थाना  से  सी  वा  देवीगंज

 से  मिला  दिया  था  ।  यदि  हम  भूगोल  को  देखें
 तो

 इन  दोनों  स्थानों  को  सीधा  मिलाता  हरसंभव है  ।

 हम  ने  उस  समय  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ak  पाकिस्तान  ने  नकब रू बाड़  संघ  संख्या  १२  की  मांग कर

 ली  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  बताया  है  कि  यदि  हम  एक  दम  वेध  रूप  में  विचार  करें  तो  हम  को  जो  प्राधा

 बेरुबाड़ी  सिल  रहा  है  वह  भी
 नहीं  मिलना  चाहिये

 ।  उन
 का  कहना  ठीक  है  उन्हों  ने  इस  इलाके

 में  दिन  प्रतिदिन  के  गोलीकांड  को  रोक  कर  बंगाल  की  जनता  को  शांति से  देने  के  लिये जो

 व्यवस्था  की  है
 उस  को  स्वीकार  करना  चाहिये

 ।

 faa  अंग्रेजी  में



 ३०७६  afore  राज्य  विधेयक  श्रौर  संविधान  १९  १९६६०

 संशोधन  विधेयक  )

 मेरी  प्रधान  मंत्री  से  केवल  यह  प्रार्थना  है  कि  इस  क्षेत्र  की  जनता  बड़ी  पिछड़ी  हुई  जनता  है

 इन  को  उत्तर  बंगाल  अथवा  श्रीराम  के  ग्वालपाड़ा  जिले  में  ही  बसाया  जा  सकता  है  ।  इसलिये इन  की

 इन  स्थानों  पर  बसाने  का  ही  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  विसल  घोष  :  प्रधान  मंत्री  अपने  भाषण  में  बताया  कि  हम  जो  यह  निर्णय  कर
 है
 हैं वह॒  विभाजन  के  कारण  कर  रहे  हैं  ।  उन्हों  ने  यह  राज  बड़ी  ही  अजीब  बात  कही  है  क्योंकि

 29 A LEYR से  १६५२  तक  यह  भूभाग  okay  बंगाल  सरकार  के  प्रशासनाधीन  रहा  है  कौर  पाकिस्तान

 ने  इस  के  बारे  में  कभी  भी  कोई  दावा  नहीं  किया  ।  पाकिस्तान ने  एक  दम  PEYR  में  इस  की  मांग  a

 भ्र  उस  मांग  को  तुरन्त  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किन  कारणों  से  भारत

 सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  की  इस  मांग  को  स्वीकार  किया  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  कि  उन्होंने  सम्बन्धित  सरकार  तथा  संबंधित  जनता  की  अनुमति  के

 बिना  निर्णय  नहीं  किया  है
 ।

 परन्तु  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  में  मुख्य  मंत्री  का  वक्तव्य  देखने पर

 पता  लगता  है  कि  उन्हों  उन  के  मंत्रियों  उन  के  पदाधिकारियो ंने  कभी  भी  इस  निर्णय से  सहमति

 :  प्रकट  नहीं  की  है  ।  में  नहीं  जानता  किं  उन  के  ऐसा  कहने  पर  भी  प्रधान  मंत्री  यह  किस  प्रकार  कहते हैं

 कि  निर्णय  बंगाल  सरकार  की  सहमति  पर  लिया  गया  है  ।

 Fax  से  पहले  हुए  कई  सम्मेलनों  का  जिक्र  प्रधान  मंत्री  ने  किया  ।  हमें  पता  लगा  है  कि  इने

 सभी  सम्मेलनों  में  बंगाल  सरकार  ने  बेरुबाड़ी  पाकिस्तान  को  देने  का  विरोध  किया  है  कौर  यह  बात

 उन्हों  ने  कई  बार  बताई है  ।  फिर  भी  यह  निर्णय  किया  गया  प्रौढ़  wa  हम  से  कहा जाता है  कि

 चाहे  जिस  की  भी  ग़लती  रही  हो  परन्तु  जब  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  तो  उस  निर्णय  पर  डटे  रहना

 है
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इन  परिस्थितियों  में  ऐसा  करना  बड़ा  आपत्तिजनक  है
 ।

 में  समझता  हुं  कि  प्रधान  मंत्री  ने  इस  को  सीमा  का  छोटा  सा  विवाद  समझ  कर  ऐसा  निर्णय  किया

 art  बंगाल  सरकार  से  नहीं  पूछा  ।  उन्होंने  यह  एक  ग़लत  कदम  उठाया  जो  सांविधानिक  था

 कौर  यद्यपि  हम  श्री  उस  ग़लत  क़दम  का  विनियमन  कर  रहे  हैं  परन्तु  फिर  भी  यह  तो  समझा  ही

 जायेगा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  यह  क़दम  गैर  जिम्मेदाराना  उठाया है  ।  इसलिये  मेरा  उन
 को  सुझाव है  कि

 भूभाग  के  हस्तांतरण  के  अधिकार  मिल  जाने  पर  उन्हें  पाकिस्तान  से  कहना  चाहिये  कि  यद्यपि

 इस  भूभाग  के  हस्तांतरण  का  अधिकार  मुझे  मिल  गया  है  परन्तु  मानवता  के
 आधार

 पर  बाप  इस

 मार  पर  पुनः  विचार  करें
 ae

 हस्तांतरण  रोक  दें
 ।

 परन्तु  यदि  पाकिस्तान
 इस

 सुझाव  से  सहमत

 नहों तो  हमें  वहां  से  भारत  art  वाले  लोगों  की  सहायता  करनी  चाहिये
 जिस

 से  उन  को
 भली

 प्रकार  पुनर्वासित किया  जा  सके

 अन्त  में  मेरा  सुझाव है  कि  एक  ऐसी  प्रथा  बनाई  जानी  चाहिये  जिस  से  जो
 भी

 विदेशों  शादी
 से  सन्धियाँ  हों  उन  का  संसद  द्वारा  अनुसमर्थन  अवस्य  कराया  जाये  |  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जनता

 पुर्व  पाकिस्तान  तथा  पश्चिम  पाकिस्तान  के  बीच  रेलवे  लिक  बनाने  की  स्वीकृति  देने  के  बारे  में

 बड़ा  रोष  है  att  ऐसा  बंगाल  सरकार  के  परामर्श  से  ही  किया  जाना  चाहियें  ।

 श्री  खुदा  aes  )  :  जब  बेरूबाड़ी  के  बारे  में  निर्णय  किया  गया  थां  उस  समय

 मिशन  + ATA
 मीत

 ताहम  मेंप्रोएटट
 ऐसा  वातावरण  बना  दिखाई  देता  था

 कि
 भारत  प्रौढ़

 faa  sist  में



 २८  १८८२  अजित  राज्य  विधेयक  att  संविधान  ३०३७

 संशोधन

 पाकिस्तान  के  झ्रापसी  सम्बन्ध  मैत्री पूर्ण  होते  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  बाद  में  नून  साहब  का  प्रधान  मंत्रित्व

 समाप्त  होने  पर  हमें  पता  लगता  है  कि  वह  मैत्रीपूर्ण  वातावरण  समाप्त  हो  गया  है  ।  इसी  लिये

 मेरा  भ्र पना  विचार  है  जब  नून-नेहरू  समझौते  का  श्री  वातावरण  ही  नहीं  रहा  तो  हमें  उस  समझौते

 को  समाप्त  कर  के  नये  सिरे  से  बातचीत  करनी  शुरू  कर  देनी  चाहिये  ।

 मुझे  विधि  का  थोड़ा  ही  ज्ञान  है  ।  परन्तु  फिर  भी  इतना  तो  समझता हूं  कि  tsfeaH  पंचाट

 का  संसद  में  कभी  भी  अनुसमर्थन  नहीं  किया  गया  ।  इसलिये  हमारी  संसद  को  पूरा  अधिकार  है

 कि  पटुवे-पश्चिम  बंगाल  के  सीमा  विवादों  पर  ga:  विचार  करने  की  व्यवस्था  कराया  |  परन्तु  तब

 इस  विधेयक  के  द्वारा  संसद  का  वह  अधिकार  छिना  जा  रहा  है  ate  पाकिस्तान  को  प्राधिकार  दिया

 जा  रहा  है  जिस  से  हम  दोनों  बंगालों  के  सीमा-त्रिगदों  पर  विचार न  कर  सके ं।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  सभा  में  स्पष्टतया  बताया  है  कि  वह  दिये  हुए  वचन  से  कभी  भी  नहीं  फिरेंगे

 परन्तु  उन्हों  ने  पाकिस्तान से  ६,५००  अथवा  ५,५००  हिन्दु ग्न ों  को  पुनर्वास  देने  की  कठिनाई  के  बारे

 में  लिखा  है  ।  उन्हों  ने  केवल  ऐसा  भावुकता  के  कारण  ही  किया  है  ।  परन्तु  यदि  हम  पाकिस्तान  को

 देखें  तो  उन  में  भावना  का  तो  कोई  नाम  ही  नहीं  है  ।  वह  नहरी  पानी  बेरुबाड़ी

 आदि  सब  में  अरपना  हिस्सा  मांगते  हैं  शौर  भारत  के  खिलाफ  विष  उगलते  फिरते  हैं  ।  में  समझता  हूं

 उब  समय  है  जब  हमें  उन्हें  सबक  सिखाना  चाहिये  ।

 मेरी  प्रधान  मंत्री  से  प्राय ना  है  कि  उन्हें  समझना  चाहिये  कि  परिचय  बंगाल  में  जनसंख्या

 बहुत  अधिक  है  ।  उन  की  अपनी  आन्तरिक  समस्या  हैं  ।  इस  नई  समस्या  से  उन्हें  नई  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़  जायेगा  |

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  इस  के  बारे  में  एक  श्र  सुझाव  रखा  था  जिस  को  पाकिस्तान  ने  स्वीकार

 नहीं  किया  ।  क्यों
 ?

 क्योंकि  वह  चाहते  हैं  कि  रेडक्लिफ  पंचाट का  अनुसमर्थन  उनके  अधिक  पक्ष

 में  इसलिये  हमें  इस  को  अ्रस्वीकार  कर  देना  चाहिये  तौर  यदि  कोई  ऐसा  सुझाव  कोई  सरकार

 दे  जो  बरच्छा  हो  तो  उप  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  मैं  ने  सुना है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने

 gar  कोई  सुझाव  दिया  है  ।

 अन्त  में  मेरा  यही  कहना  है  कि  इन  परिस्थितियों  में  हमें  पाकिस्तान  से  मित्रता  की  श्राद्ध

 नहीं  करनी  चाहिये  a  उस  के  रवैये  के  अनुसार  ही  अपना  व्यवहार  बना  लेना  चाहिये  |

 fo  रंग  :  उपाध्यक्ष  मैं  इन  दोनों  विधेयकों  का  विरोध  करता  हूं  शौर

 समझता  हुं  कि  हमारे  ज़बान  मंत्री  ने  देश  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  पहुंचाया है  ।

 मुन्ने  सन्देह  है  कि  जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  इस  के  बारे  में  पाकिस्तान  से  पत्र-व्यवहार कर  रहे

 थे  उस  समय  उन  को  यह  पता  था  कि  बेरुबाड़ी  में  कुछ  लोग  रहते  हैं  अथवा नहीं  ।  क्या  उन्हें  इन  लोगों

 की  प्रतिक्रियाप्रों  का  पता  था  ?  क्या  उन्हों  ने  बंगाल  तथा  मंत्रालय  के  विधान  मंडल  को

 परामर्श लेना  समझा  |  मेरे  मित्र  श्री  घोष  इत  सभी  बातों  के  बारे  में  हमें  बता  चुके  हैं  |

 प्रवान  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  बताया  कि  यह  निर्णय  रेडक्लिफ  पंचाट  तथा  विभाजन  का

 परिणाम  है भ्र ौर  इसलिये  हमें  साधारण  तौर पर  ही  इस  मामले  को  स्वीकार
 कर
 लेना  चाहिये  ।

 मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  इन  मामलों  को  कभी  भी  साधारण  नहीं  समझा  परन्तु

 इस  मामले  में  उन्होंने  कभी  भी  कुछ  नहीं  कहा  |
 मैंतो  समझता  हूं  कि  tenet  के  मामले  में

 हमारे

 मल  अं  प्रेजो  में
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 संविधान  संशोधन  विधेयक  )

 प्रधान  मंत्री  ही  afer  उत्सुक  थे  ate  उन्हों  ने  श्री  फीरोज़  खां  नून  को  प्रसन्न  करने  के  लिये  ही  यह

 निर्णय  किया  था  जो  देश  के  लिये  सम्मानपूर्ण  नहीं  था  ।

 मेरे  विचार  से  इन  बातचीतों के  दौरान  में  हमारे  प्रधान  मंत्री को  बंगाल  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि

 अथवा  मुख्य  मंत्री  का  परामर्श  लेना  चाहिये  था  कौर  जब  यह  लोग  प्रधान  मंत्री  की  बात  से  सहमत

 हो  जाते  तब  संसद में  बताना  चाहिये  था  कि  बंगाल  सरकार  हमारे  निर्णय  से  सहमत  है  ।  उन्हों ने  ऐसा

 नहीं  किया
 ।

 क्यों
 ?

 केवल  इस  कारण  से
 कि  उन

 की  श्रादत  हो  गई  है  कि  कोई  काम  पुरा  कर  के  ही

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  उस  काम  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  लें  ।  इस  प्रकार  उन्हों  ने  हमेशा  संविधान

 तथा  राज्य  सरकारों  पर  झ्रावश्यक  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  प्रधान  मंत्री  बहुत  बनेंगे  तथा  हटेंगे  परन्तु  सबसे  महत्वपूर्ण  देश का

 हित  होना  चाहिये  |  में
 उन

 की  इस  बात  से  सहमत  हुं  प्रौर  समझता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  की  प्रतिष्ठा  की

 तुलना  में  हमें  देश  की  प्रतिष्ठा  बनाये  रखते  का  अधिक  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 संविधान  निर्माताओं  ने  संविधान  बनाते  समय  इसका  ध्यान  नहीं  रखा  था  कि  देश  का  प्रधान

 मंत्री  राज्य  सरकारों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  प्रगति  बात  जबरदस्ती  मनवा  सकेगा यदि  वह  दोनों

 दल  के  होंगें  ।  उन्होंने  अमरीका  के  संविधान  के  इस  उपबन्ध  को  संविधान  में  रखना

 अनावश्यक  समझा  था  कि  सीनेट  की  श्रीमती  के  बिना  प्रेजीडेंट  ऐसे  समझौते  नहीं  कर  पायेगा  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  अरब  समय  शझ्रागया  है  जब  हमें  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिए  कि  हमें  ऐसा

 उपबन्ध  प्यार  संविधान  में  रखना  चाहिए  अथवा  नहीं  |

 मेरे  कुछ  माननीय  मित्रों  ने  कहा  कि  बेरूबाड़ी  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 ठोस  क़दम  उठाये  जाने  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  ने  इसके  बारे  में  श्रीनिवासन  दे  दिया  है  ।  में
 ्

 समझता  हूं  कि  यह  प्रशासन  ही  पर्याप्त  नहीं  था  ।  क्योंकि  यह  हमारे  देश  का  एक  पवित्र  भाग  था

 हमें  उसको  सुरक्षित  रखना  था  |

 मझे  प्रसन्नता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  संसद  को  याद  दिलाया  कि  इन  मामलों  में  साधारण

 रूप  में  निर्णय  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  मामलों  को  महत्वपूर्ण  समझा  जाना  में

 ara  करता  हूं  कि  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  ward  पर  इतनी  आसानी  से  इस  प्रकार

 विधेयक  पारित  नहीं  कर  पायेगी  जितनी  आसानी  से  यह  विधेयक  पारित  किया  जा  रहा  है  |

 श्रीमती  रेणुका  राय  यह  तो  ठीक  ही  है  कि  नेहरू-नून  समझौते  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना  भ्रावश्यक  है  ।  परन्तु  इस  दिशा  में  सब  से  बड़ी

 बात  यह  है  कि  वहां  के  निवासियों  का  क्या  किया  जाय  ।  क्या  उनके  साथ  मूक  पत्तों  व्यवहार

 करना  हमारे  लिए  उचित  वे  भी  तो  भारत  के  राष्ट्र जन  उनमें  से  बहुत  से  ऐसे  हैं

 जो  दो  बार  पहलें  भी  शरणार्थी  बन  चुके  हैं  |  क्या  हम  उन्हें  उनके  हितों  की  सुरक्षा  के
 प्रश्न

 पर  विचार नहीं  करेंगे  ?

 मुझे  इस  बात  का  हर्ष  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  यह  शभ्राइवासन  दिया  है  कि  वहां  के  व्यक्ति
 यदि

 भारत  चाहें  तो  सकते  ्र  उनके  पुनर्वास  का  समुचित  प्रबन्ध  किया  जायगा
 ।  आशा

 मल  ग्र ग्न जी  में
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 संशोधन

 करनी  चाहिए  कि  उन्हें  वही  श्रमिक  स्तर  प्रदान  किया  जो  इस  समय  उनका  है  ।  उनके

 रहन  सहन  का  स्तर  भी  यथापूर्व  रखने  का  यत्न  किया  जायेगा  ।  जिन  लोगों  को  एक  बार  पुन

 अपना  घर-बार  छोड़ना  उनके  लिए  कुछ  विशेष  सहायता  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 यह  कहा  जा  रहा  है  कि  बंगाली  ही  इस  बारे  में  इतने  भावुक  क्यों  हो  रहे  हैं  ।  मेरा  कहना  है

 fe  केवल
 यह  ही  बात  महत्वपूर्ण नहीं  है  हमारा  कितना  राज्य  क्षेत्र  पाकिस्तान  को  दिया  जा  रहा

 प्रयुक्त  हमें  पूरे  घटनाचक्र  पर  विचार  करना  है  |  जब  स्वतन्त्रता  मिली  तो  दो  तिहाई  बंगाल  से

 इसको  हाथ  धोना  पड़ा  कौर  बंगाल  पर  शभ्रन्तिम  प्रहार  हुमा  है  ।  यह  बात  प्रत्येक  व्यक्ति  के

 भावावेश की  बात  होगी  ।  चाहे  वह  मद्रास  हो  या  मध्य  जिसका  राज्य  क्षेत्र  जायेगा

 उसी  को  यह  बात  बुरी  लगेगी  यही  नवदीं  राज  सारे  भारतवासियों  को  यह  बात  खटक  रही  है  ।

 अराज  सभी  इस  बात  को  समझ  रहे  हैं  कि  इसमें  मानवीय  दृष्टिकोण  निहित  हैं  ।  सनौर  मानवीय  दृष्टिकोण

 को  लेकर  ही  मैं  विचार  व्यक्त  करना  चाहती हू  ।  मैं  देख  रही  हूं  कि  बंगाल  पुनर्वास

 क़ा  श्राइवासर  तो  दिया  जा  रहा  है  लेकिन  इस  बात  का  झ्ाइवासन  नहीं  दिया  जा  रहा  है  कि

 भविष्य  में  बंगाल  का  कोई  राज्य  क्षेत्र  दूसरे  देश  को  नहीं  दिया  जायेगा  ।  जिन  लोगों पर  इस  बात

 का  प्रभाव  पड़ता  है  उनसे  इस  बात  के  लिए  कोई  परामर्श  नहीं  लिया  यह  भी  साफ  है  कि

 विभाजन  के  समय  से  लेकर  तक  बंगाल  में  शरणार्थी  समस्या  भी  सुलझ  नहीं  पाई  है  ।

 राज  बिना  किसी  दोष  के  बेचारे  फिर  बेघर  के  हो  रहें  हैं  ।  उनके  पुनर्वास की  समस्या  सरल

 नहीं है  ।  श्राम  है  कि  सरकार  इस  प्रश्न  पर  उचित  रूप  से  विचार  करेगी  ।

 एक  बात  तो  स्पष्ट  ही  है  कि  जब  प्रधान  मंत्री  कोई  करार  करते  हैं  तो  यह  उनके  तथा  भारत

 के  सम्मान  का  प्रश्न  बन  जाता  है  ।  हम  चाहे  उसे  पसन्द  करें  ea  न  करें  ।  इस  समय

 उसे  स्वीकार  ही  करना  पड़ता  है  जो  स्थिति  है  उसमें  हमारे  लिए  ann  की  बात  यही  है  कि  प्रधान

 मंत्री  द्वारा  एक  भ्रमण  देश  के  साथ  किये  गये  करार  को  स्वीकार किया  जाये  |  अब तो  उसके  सम्मान

 करने  में  ही  हमारा  गौरव  परन्तु  हमें  बेघर  हुए  लोगों  को  बसाने  की  समस्या की  ओर

 उदासीन नहीं  होना  चाहिये  ।

 श्री  wo  चे  गुह  मैं  इन  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  इसमें

 प्रधान  मंत्री  की  प्रतिष्ठा  का  प्रशन  है  ।  लेकिन  प्रधान  मंत्री  के  सम्मान  की  दृष्टि  से  तो  में  इस

 meq  पर  विचार  नहीं  यह  भारत  के  सम्मान  का  है  ।  एक  विवेकशील तथा  सभ्य

 राष्ट्र  के  रूप  में  भारत  को  उसकी  कार्यपालिका  द्वारा  किये  गये  किसी  भी  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  समझौते  का  पालन

 करना  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  पर  समझौते  करना  कार्यपालिका  का  जन्म  सिद्ध  ग्रन्थकार  है  ।

 कई  ऐसे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  करार  करने  पड़ते  हैं  जिसके  लिए  संसद  की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  करना  झ्र सम्भव

 होता है  ।  इन  विधेयकों  को  रह  करने  का  अर्थ  है  विंमान  सरकार को  समाप्त  करना  ।  मेरा

 मत  है  कि  इस  समय  सदन  में  ऐसा  कोई  भी  व्यक्ति  नहीं  होगा  जो  विंमान  सरकार  को  समाप्त

 करने  का  पक्षपाती  हो  ।
 अतः  सारी  परिस्थिति  का  ध्यान  रखते  हुए  मैं

 इन  दो  विधेयकों का

 समर्थन करता  हूं  ।

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  बंगाल  की  स्थिति  को  भी  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 यदि  इस  समस्या  पर  बंगाल  के  विचार  उग्र  उत्तेजना  पूर्ण  रहे  हैं  तो  बंगालियों  के  लिए इस

 प्रकार  सोचना  भावनाश्रों  प्रकट  करना  कुछ  उचित भी  है  ।
 बंगाल

 में
 अथवा

 बंगाल  के
 विधान  मंडल  में  जिस  प्रकार  इस  भावना  को  किया  गया  है  उसमें  कुछ

 मु  अंग्रेजी  मे
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 संशोधन  विधेयक

 to  चू०

 भी  गलती नहीं  है  ।  क्योंकि  हमारे  देश  में  लोकतंत्रात्मक राज्य  है  att  प्रत्येक  नागरिक  को  अपने

 बिचार  प्रकट  करने  का  पूरा  अधिकार  परन्तु  करार  के  अनुसमर्थन  के  मामले  में  बंगाल  के

 मुख्य  मंत्री  ने  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  कि  वे  करार  के  साथ  हैं  ate  कहा  है  कि  यदि  भारत

 सरकार  यह  ठीक  समझती  है  कि  इस  करार  को  क्रियान्वित  किया  जाये  तो  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 इसका  समर्थन  कौर  संसद  के  पश्चिमी  बंगाल  के  सदस्य  भी  इसके  पक्ष  में  हैं  ।  कांग्रेस  दल

 के  सचेतक  ने  भी  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  यदि  परिश्रमी  बंगाल  के  कांग्रेस  संसद  सदस्य  इन  विधेयकों

 पर  मतदान  लेते  समय  मतदान  से  रहना  चाहें  तो  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  उन

 पर  दल  का  भी  कोई  प्रभाव  नहीं  है  ।  करार  से  मैं  पूर्णत
 :

 सहमत  नहीं  दो  बातें ऐसी  हैं

 जिनकी वजह  से  में  इसकी  आलोचना करता  हूं  पहली  बात  तो  यह  है  कि  इस  दिशा  में  कम

 से  कम  पूर्वी  क्षेत्र  में  तो  रैडक्लिफ  पंचाट  में  सदा  ही  थाने  की  सीमाओं  के  arn  पर  सीमांकन

 किया गया  है  ।  हो  सकता  है  कि  वर्तमान  समस्या  में  भी  उनका  उद्देश्य  यही  रहा  होगा

 कि  सीमा  की  रेखा  थानों  कंधार  पर  ही  रेडविलफ  पंचाट  के  अनुसार  सिलहट  के  उन

 १२  थानों  की  मांग  करना  भारत  के  लिए  उचित  होता  जो  पाकिस्तान  को  मिले  हैं  ।  चटगांव

 का  पहाड़ी  जहां  के  co  प्रतिश्त  निवासी  गैर-मुसलमान  पाकिस्तान को  देने  में

 रैडक्लिफ पंचाट  ने  अपने  क्षेत्राधिकार से  बाहर  काम  किया  है  ।  हमने  पाकिस्तान को  ११  वर्ग  मील

 अधिक  राज्य  क्षेत्र  दिया  है  ।  पता  नहीं  इस  प्रश्न  की  छानबीन  के  लिए  मंत्रिमंडल  की  जिस  समिति

 की  नियुक्ति  की  गयी  थी  उसका  क्या  हुमा  ।

 बेरूबाड़ी  का  मामला  सन्  Rec  से  चल  रहा  है  ।  तब  से  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने

 कई  बार  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  कि  वह  बेरुबाड़ी  को  पाकिस्तान को  दे  दिये  जाने
 के  पक्ष

 में

 नहीं है  ।  परन्तु  इसकी  कौर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने

 भी
 प्रधान  मंत्री  को  बेरुबाड़ी  के  हस्तांतरण  के  विरोध  में  एक  पत्र  लिखा  था

 ।  श्रच्छा तो यह होता तो  यह  होता

 कि  यदि  इस  समस्या  का  समाधान  ही  कर  लिया  जाता  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  भारत  का  पाकिस्तान

 के  प्रति  रवैया  बहुत  ही  नर्म  है  जब  कि  वे  बड़ी  सख्ती  से  हमारे  साथ  व्यवहार  कर  रहे  हैं
 ।  इस  मामले

 में  बंगाल  सरकार  से  परामर्श  करने  की  कोई  ग्रावइ्यकता  नहीं  समझी  गयी  |  इस  feat  में

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  शिकायत  ठोस  वास्तविकता  पर  आधारित  है  ।  केवल
 इस

 मामले

 में  कुछ  भ्र धि कारियों से  परामर्श  कर  लेना  काफी  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  |

 मरूं गमा री  भूमि  की  वह  छोटी  सी  पट्टी  है
 जो  गीतलदा  से  श्रीराम  जाने  वाली  पुरानी  रेलवे

 लाइन
 को

 मिलाती  है  ।  यदि  जमीन  की  यह  पट्टी  हमें  दे  दी  जाती  तो
 उस  a

 से
 श्रीराम  के  साथ

 रेल  सम्बन्ध  हमारे  लिये  बहुत  सरल  हो  जाता  ।  परन्तु  क्योंकि  यह  पट्टी  हमें  नहीं  दी  गई  हमें

 उस  भ्रत्यन्त  खतरनाक  गा साम  रेल  सम्पर्क का  निर्माण  करना  पड़ा  जिस  की  केवल  मरम्मत  के  लिये

 प्रत्येक  वर्ष  एक  लाख  रुपये  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 करार  के  पक्ष  में  सब  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  यदि  बेरुबाड़ी  हम  से  छिनता  है
 तो

 हीली  नाम

 का  स्थान  हमें  मिल  जाता  है  जो  बेरुबाड़ी  की  शरीक  sear  है  प्रौढ़  महत्वपूर्ण
 भी

 है
 ।

 नित  में
 मेरा  निवेदन है  कि

 प्रधान  मंत्रो  ने  कहा  है  कि  जो
 लोग  बेघर  होंगे  उन

 के  पुनर्वास  की  समुचित  व्यवस्था

 की  जायेंगी  ।
 मेरा  निवेदन है  कि  तत्काल ही  धन

 की  मंजूरी  दी
 जानी  चाहिये

 तांकि  उजड़ने  वाले

 परिवारों  के  पुनर्वास  के  काय  में  शीघ्रता  की  जा  सके  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  बेरूबाड़ी
 को

 दिया
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 tare

 भी  जाता  है  तो  उसे  जल्दी  ही  दे  दिया  जाये  ताकि  लोगों  में  खिंचाव  न  हो  ।  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  ने  दक्षिणी  बेरूबाड़ी  के  विकास  पर  लगभग  ४  लाख  रुपये  व्यय  किये  थे  ।  इन  रुपयों का

 प्रतिकर भी  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  सुमन  घोष  :  संविधान  संशोधन )  से  कानूनी  बात  ही  नहीं  उठती  बल्कि  इस

 से  भयावह  स्थिति  भी  उत्पन्न  होती  है
 ।

 पाकिस्तान  ने  सन्  १९४५०  में  जबकि  बागे  न्यायाधिकरण

 की
 स्थापना

 की
 गई  थी  बे  रूबाही  के  बारे  में  कोई  झगड़ा  नहीं  किया

 ।
 हमारी  पाकिस्तान  को  प्रसन्न

 करने  की  नीति  से  प्रोत्साहित हो  कर  ey  में  उस  ने  बेरूबाड़ी  का  झगड़ा  खड़ा  कर  दिया  ।  पाकिस्तान

 ने  तो  उस  समय  भी  यह  प्रश्न  नहीं  उठाया  जब  बागे  न्यायाधिकरण  ने  भ्र पना  पंचाट  दिया  था
 |

 महोदय  पीठासीन

 रेडक्लिफ  पंचाट  में  सब  कुछ  तय  हो  चुका  हमें  पाकिस्तान  के  दावे  को  नहीं  मानना

 चाहिये था  ।  इस  दावे  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  निराधार  कहा  है  ।  बेरुबाड़ी  यूनियन  संख्या

 १२  हमेशा  बंगाल  का  अंग  रहा  है  ।  हमें  इस  मामले  पर  विचार  करते  समय  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध में  यह  प्रश्न  उत्पन्न  होता

 है  कि  क्या  पाकिस्तान  को  यह  बता  दिया  गया  है  कि  बेरूबाड़ी  पर  उस  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 यह  तो  उस  का  केवल  भ्रम  है  हम  ओर  से  उसे  यह  राज्य  क्षेत्र दे  इस  मामले

 में  पाकिस्तान  की  स्थिति  स्पष्ट  की  जानी  चाहिये  ।  एक  प्रकार  से  हम  पाकिस्तान  को  यह  क्षेत्र  उपहार

 स्वरूप ही  दे  रहे  हैं  ।

 बेरुबाड़ी  को  पाकिस्तान  को  दे  देने  के  निर्णय  के  बाद  यह  तो  स्वयंसिद्ध  ही  है  कि  वहां  बसे

 लोगों  को  काफी  कष्ट  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हम  इन  लोगों  का  स्वागत

 करेंगे  और  उन  के  पुनर्वास  की  समुचित  व्यवस्था  करेंगे
 ।

 ऐसे  झ्राइवासन  हम  ने  पाकिस्तान बनने

 पर  भी  विस्थापितों  को  दिये  परन्तु  उन  के  साथ  जो  व्यवहार  वह  हम  जानते  हैं
 ।  वास्तविकता

 यह  है  कि  हम  उन्हें  कह  रहे  हैं  कि  श्राप  aa  पाकिस्तान  के  राष्ट्र जन  हैं  ।  हम  मनुष्यों  से  पशतूनों  का

 सा  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।  मैँ  यह  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  उन  के  साथ  मानवीय  व्यवहार  होना

 चाहिये  पर  उन  को  बसाने  का  समुचित  प्रबन्ध होना  चाहिये  ।

 साथ  ही  म  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  कर  के  हम  एक  बुरा

 दाहरण  स्थापित  कर  रहे  हैं  ।  कभी  भी  कोई  प्रधान  मंत्री  ७  कौर  भ्र पनी  मर्जी  से  देश  के
 किसी

 भाग  को  किसी  पड़ौसी  देश  को  भेंट  कर  देगा  ।  कभी  हमारे  प्रधान  मंत्री  ऐसा  भी  समझ  लेंगे  कि  चीन

 के  साथ  स्थायी  मित्रता  स्थापित  करने  ate  शांति  को  स्थायी  रूप  में  लाने  के  लिये  बंगाल  को  चीन  को

 दान  में  दे  देना  चाहिये  ।  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये कि  भविष्य  में  यह  विधेयक  हमारे  पड़ौसी  देशों

 को  दिये  जाने  वाले  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  पूर्वोदाहरण  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मेरा  मत  तो  यह  है  कि  यह  विधेयक  संविधान  के  विरुद्ध  है  क्योंकि  संविधान  में  कहीं  भी  ऐसा

 कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि  ्रन्तर्राष्ट्रीय  विवादों  को  बातचीत  द्वारा  तय  किया  जाये  ।  उच्चतम  न्यायालय

 ने  तो  राज्य  क्षेत्र  के  लिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  केवल  राय  दी  t—z  के  लिये  देश  भर  में  कोई  व्यक्ति

 तैयार  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  को  पास  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  अरन्य  नया

 विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहिये  |
 a  a

 भ्रंग्रेजी  में
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 संशोधन  विधेयक )

 श्री  जयपाल  fag  :  (  रांची--पश्चिम  रक्षित-श्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियां )  :  एक  बार  जब

 प्रधान  मंत्री  ने  देश  की  से  कोई  वचन  दे  दिया  तो  उस  को  पूरा  किया  जाना  चाहे

 इस  में  उन  की  गलती  ही  क्यों  न  जैसाकि  बेरूबाड़ी  यूनियन  को  पाकिस्तान  को  देने  के  मामले  में

 उन्हों  ने  की  है  |  पदारूट़  दल  ने  प्रधान  मंत्री  ने  इस  प्रश्न  को  अपने  सम्मान  का  प्रशन  भी  बना

 लिया है  ।  इस  सम्बन्ध  में  ae  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  ने  मुझे

 दिया  था  कि  चटगांव  के  बारे  में  कुछ  करेंगे
 |

 परन्तु  स्थिति  यह  है  कि  चटगांव  पहाड़ी  पट्टी  को  भारत  में

 सम्मिलित  करने  के  बारे  में  कुछ
 भी

 नहीं  किया  गया
 ।

 भारत  का  विभाजन  एक  विचारपूर्ण

 सिद्धान्त  के  ग्रा धार  पर  gar  यदि  यह  बात  सही  तो  बेख्बाड़ी  पाकिस्तान  को  नहीं  दिया  जाना

 चाहिये |  यहां  रहने  वाले  €  प्रतिशत  गैर-मुस्लिम  उन  का  धर्म  बौद्धमत  परन्तु  कुछ  नहीं  किया

 गया  |  पुरूलिया  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  नहीं  दु  |  राज्य  पुनर्गठन  के  समय  डा०  राय  ने  कहा  था  कि

 इसे  बंगाल  में  रखा  जाय  परन्तु  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  |

 में  तो  इस  समस्या  को  मानवीय  समस्या  भी  नहीं  कहता  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  भारत  का

 विभाजन  एक  विचारपूर्ण  सिद्धान्त  के  आघार  पर  हुजरा  यदि  यह  बात  सही  तो  बेरुबाड़ी  पाकिस्तान

 को  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  मैं  बड़े  व्यापक  दृष्टिकोण  से  बेरूबाड़ी के  पर  देखता  हूं  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  बेरुबाड़ी  के  हस्तांतरण  से  भी  बड़ा  एक  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  अथवा  अन्य

 किसी  भी  व्यक्ति को  राज्य  क्षेत्र पर  से  स्वत्व  त्याग  करने  का  अधिकार  दिया  जा  सकता है  ।  यदि

 वास्तविक  स्थिति  यह  at  कि  बेरुबाड़ी  का  हस्तांतरण  तो  निर्विवाद  है  कौर  सभा  के  सामने  लाने  का  तो

 केवल  दस्तूर  ही  पूरा  किया  जा  रहा  है  तो  यह  केवल  संसदीय  लोकतंत्र  का  उपहास  करने  वाली  बात

 होगी
 ।

 क्या  हम  चरागे  भी  इस  प्रकार
 की

 स्थिति
 को

 सहन  करते  रहेंगे
 |  इस  सब  का  अ्रधिक  शिकार

 दंडकारण्य के  आदिवासी  होंगे  |

 art  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  की  बात  करते  बंगाल  में  इन  लोगों  को  फिर  बसाने  के  लिये

 एक  इंच  भूमि  नहीं  मिलेगी  are  वे  ऐसे  ही  भटकते  रहेंगे  ।

 त्री  नारे  घोष  :  उपाध्यक्ष  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बेरुबाड़ी

 क्षेत्र  ora  है
 ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  वह  लोग  बसे  हैं  जो  पाकिस्तान  से  शरणार्थी
 »«  ba

 बन  कर  ग्राहक थे  ।  ऐसे  लोगों  को  बेघरबार  का  करना  सरासर  प्रत्याय  है
 ।

 जब  यह  मामला  उच्चतम-न्यायालय  के  सामने  था  उस  समय  में  प्रति  दिन  वहां  जाता  था  ।

 मैं  ने  वहां  पर  महान्यायवादी  का  भाषण  सुना  श्र  मुझे  ऐसा  लगा  कि  वह  पाकिस्तान की  प्रोसेस

 मुकदमा  लड़  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  विद्वान  न्यायाधीशों  ने  बेरुबाड़ी  को  पाकिस्तान
 को

 देना  ग्रैम-कानूनी  बताया  ।

 श्री  बर्मन  ने  बताया  है  कि  रैडक्लिफ  ने  सीधी  लाइन  खींच  दी  है  ।  में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं

 fr
 यदि

 सीधी  लाइन  खींचीਂ  गई  होती  तो  बेरुबाड़ी  का  केवल  /¥  भाग  ही  पाकिस्तान को  जाता  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  नक़शा  ही  ग़लत  बनाया  गया  था  कौर  इसलिये  बेरुबाड़ी  का  थोड़ा  सा  भाग

 भारत  को  मिला  ate  अधिकांश  भाग  पाकिस्तान  को  मिला  t

 मेरा  विश्वास  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  सही  तथ्य  नहीं  बताये  गये
 ।

 यदि  उन
 को  बताया

 गया

 होता कि  लगभग  १०,०००  व्यक्ति  बेघरबार  के  हो  जायेंगे  तो  वह  कभी  भी  ऐसा
 aq  नहीं  उठाते

 मूल  अंग्रेजी  में
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 में  एक  बात  की  कई  बार  ध्यान  दिला  चुका  वह  यह  है  कि  त्रिपुरा  के  एक  भूभाग  से

 पाकिस्तान  की  रेलवे  लाइन  गुज़रती  है  ।  पाकिस्तान  ने  उसकी  मांग  हमने  उसे  स्वीकार कर

 लिया  ।  परन्तु  भरूंगमारी  तक  से  हमारी  रेलवे  लाइन  गुजरती  है  परन्तु  खेद  है  कि  हमने उस  भूभाग

 को  नहीं  मांगा  ।  जबकि  हम  त्रिपुरा  के  भूभाग  की  एवज  में  इस  भूभाग  को  मांग  सकते  थे  ।

 ऐसा  ही  मामला  सिलहट  के  कुछ  थानों  का  है  ।  श्रीराम  के  भूतपूर्व  महाधिवक्ता  ने  मुझे

 दिखा  कर  बताया  कि  यदि  हम  चाहें  तो  उनको  पाकिस्तान  से  मांग  सकते  हैं  क्योंकि  पाकिस्तान  ने  उन

 पर  बलपूर्वक कब्ज़ा  कर  रखा  है  ।  में  समझता  हूं  कि  इसी  पर  हम  पाकिस्तान  के  बेरुबाड़ी

 के  दावे  को  ठुकरा  सकते  थे  वहां  के  नागरिकों  के  साथ  भेड़  बकरियों  जैसा  व्यवहार  नहीं  कर  सकते

 थे  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  एक  वादा  कर  लिया  कौर  ठीक  ही  है  कि  हम  उनका वचन  पुरा  करें

 मेरा  सुझाव  है  कि  भविष्य  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  चटगांव  nfs  की  उचित  मांग  पाकिस्तान

 के  सामने  रखनी  चाहिये  ।  इसके  बारे  में  पाकिस्तान  से  बातचीत  करनी  चाहिये  ।

 लगभग  बारह  वर्ष  से  बेरूबाड़ी  के  निवासी  भारतीय  हैं  ।  तीन  बार  वह  मतदान  कर  चके

 इसलिये  केन्द्र  का  गतंव्य  हो  जाता  है  कि  मुआवज़ा  are  देकर  इन  व्यक्तियों  को  पुनर्वासित

 करें  |
 t

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  समझौते  के  कारण  हमें  हल्ली  का  भाग  मिल  जायेगा  ।

 मैँ  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  पाकिस्तान  का  वह  भाग  था  ही  नहीं  पास  सबूत  है  में  सिद्ध  कर

 सकता  हूं  कि  हल्ली  भारत  का  है  |

 इतनी  कठिनाइयां  होने  पर  भी  यह  तो  निश्चित  ही  है  कि  राजनैतिक  कारणों  से  हमें  विधेयक

 का  समान  करना  है  पर  इसीलिये  में  भी  इसका  समान  करता  हूं  ।

 भी  वाजपेयी  उपाध्यक्ष  नेहरू-नन  समझौते  को  वैधानिकता  का  जामा  पहनाने

 लिये  यह  विधेयक  हमारे  सामने  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भ्र पने  प्रस्तावित भाष

 में  नेहरू-नून  समझौते  की  जिस  पृष्ठभूमि पर  प्रकाश  डाला  है  उससे  एक  ही  निष्कर्ष  निकलता  है  कि

 पाकिस्तान  के  साथ  सीमा  पर  जो  हमारे  संघर्ष  होते  थें  उनको  टालने  के  लिये  यह  समझौता  किया  गया  |

 दूसरे  शब्दों  में  हम  सीमा  पर  शान्ति  चाहते  थे  क्योंकि  पाकिस्तान  गोली  वर्षा  करता  भारत

 सी  सीमा  का  अतिक्रमण  करता  था  ate  वहां  गोली  वर्षा  होती  थी  तो  यहां  स्थगन  प्रस्ताव  रक्खे

 जाते थे  जो  प्रधान  मंत्री  जी  के  लिये  सिर  दर्दे  बनता  कौर  शायद  उनसे  बचने  के  लिये  पाकिस्तान

 से  एक  समझौता कर  लिया  गया  ।  उस  समझौते  में  इस  बात  का  भी  ध्यान  नहीं  रक्खा  गया  कि  प्रधान

 मंत्री  के  नाते  उन्हें  भारत  की  भूमि  को  किसी  दूसरे  देश  को  सौंपने  का  अधिकार  है  भी  या  नहीं  ।  सर्वोच्च

 न्यायालय  के  निर्णय  से  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बेरूबाड़ी  को  पाकिस्तान  को  सौंपने

 का  निर्णय  कर  aaa  भ्र धि कारों  का  अतिक्रमण  किया  ।  उन्होंने  संविधान  की  waster  की  ।

 संविधान  मेराज  जैसा  रूप  है  वहू  कल  तो  कुछ  बदलने  वाला  राज की  स्थिति  में  हम

 भारत  की  भूमि  का  कोई  हिस्सा  किसी  को  दे  नहीं  सकते  ।  उसमें  दूसरे  देश के  किसी  भाग  को

 मिलाने  की  व्यवस्था की  गई  देने  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  कहते
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 हैं  कि  यह  संसद्  सर्वोच्च है  ।  इसके  साथ  में  प्रभुसत्ता है  ।  हम  चाहें तो  दे  सकते हैं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  लोकतंत्र  में  प्रभुसत्ता का  निवास  जनता  में  रहता है  कौर  जो  बात  मैंने

 काल  कही  थी  उसको  फिर  दुहराना  चाहता हूं  कि  यह  संसद्  कौर  इस  के  सदस्य  जिसਂ  संविधान

 के  भ्रन्तगंत  चुन  कर  थे  उसमें  वे  अपनी  भूमि  के  किसी  भी  क्षेत्र  को  किसी  दूसरे  देश  को  देने

 का  अधिकार नहीं  रखते  ।  प्रधान  मंत्री  जी  भी  यह  अधिकार  नहीं  रखते  ।  नगर  समझते  हैं

 कि  भूमि  का  दान  देना  चाहिए  तो  फिर  इसके  लिए  आपको  फिर  से  जनता  के  पास  जाने

 की  प्रावइ्यकता है  ।  इस प्र दन  के  ऊपर  श्राप  सारे  देश  की  जनता  का  विश्वास  प्राप्त  करके  दिखाइये

 क्योंकि  यह  प्रश्न  केवल  साढ़े
 ४

 मील  का  नहीं  १२०००  व्यक्तियों के  फिर  से  बेघरबार हो  जाने

 का  नहीं  यह  प्रशन  एक  बड़े  सिद्धान्त  का  क्या  भारत  के  प्रधान  मंत्री  अपने  अधिकारों  का

 अतिक्रमण  करके  भारत  की  भूमि  किसी  दूसरे  देश  को  देने  का  अधिकार  रखते  हैं
 ?  श्रब  संविधान

 में  कहा  गया  है  कि  सरकार  संघियां  कर  सकती  है  ।  अगर  संविधान  की  भाषा  का  संबंध

 है  तो  सरकार  को  यह  अधिकार  है  लेकिन  क्या  हमें  नये  लोकतंत्र  की  दृष्टि  से  नई  परम्पराएं  नहीं

 डालनी  चाहिएं  ?  क्या  संस _  को  इस  सम्बन्ध में  विश्वास  में  नहीं  लिया  जा  सकता  ?  प्रधान  मंत्री

 जी  ने  कहा  कि  हमने  पाकिस्तान  से  जो  भी  समझौता  किया  है  वह  हम  ने  जाकर  सिद्ध  को  बताया

 कि  क्या  हमने  समझौता  किया  लेकिन  क्यों  पहले  समझौता  कर  लिया  गया  श्योर  संसद्  को  fens

 में  नहीं  लिया  गया  are  बाद  में  संसद्  के  सामने  पेदा  कर  दिया  गया  कि  इसे  बाप  स्वीकार कर

 लीजिये  या
 ठुकरा  दीजिये

 कौर  ठुकरा  श्राप  सकते  नहीं  क्योंकि  प्रधान  मंत्री  जी  की  प्रतिष्ठा  दांव

 पर  लगी  हुई  है  ।  कभी  ae  प्रतिष्ठा  बेरुबाड़ी  को  पाकिस्तान  को  देने  के  काम  में  लायी  जाती  है

 तो  कभी  प्रधान  मंत्री  जी  की  प्रतिष्ठा  उत्तर  प्रदेश  में  दो  बड़े  चुनावों  में  हारे  हुए  व्यवित  को  उत्तर

 प्रदेश  का  मुख्य  मंत्री  बनने  के  काम  में  लाई  जाती  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  प्रैस  सम्मेलन

 में  ठीक  कहा  था
 कि

 मेरी  प्रतिष्ठा  जरा  ठोस  तत्वों  की  बनी  हुई
 मेरा  निवेदन  है  कि  यह

 किसी  प्रतिष्ठा का  सवाल  नही ंहै  ।  जब  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  फैसला  दिया  कि  बेरूबाड़ी  का  देना

 यह  सीमा का  विवाद  नहीं है  ।  बेरुबाड़ी कोई  एनक्लेव  नहीं  महतो  भूमि  को  देना  है  भारत

 की  भूमि  को  देना  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  कह  सकते  थे  पाकिस्तान
 से  कि

 मैं  ने  आपसे  एक  समझौता

 fen  था  सीमा पर  कान्ती  स्थापित  करने  के  लिए  मगर  सर्वोच्च  न्याय।लय  का  फैसला  हुमा  है
 कि  मे  यह  समझौता  संविधान  को  बिना  बदले  नहीं  कर  सकता  कौर  संविधान  को  मैं  बदलूंगा  नहीं  ।

 मेरे  हाथ  संविधान  से  बंधे  हुए  हैं  भारत  में  लोकतंत्र  संसद्  संविधान  है  ।  यह  पाकिस्तान

 नहीं  है  जहां  कि  १३  साल  में  चुनाव  नहीं  जहां  कोई  संविधान  नहीं  जहां  के  तानाशाह

 कलम  कीਂ  एक  नोक  से  ्  देना  की  तकदीर  का  फैसला  कर  सकते  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  जी  कहू  सकते

 थे  कि  में  वैधानिक  लोकतंत्र  का  प्रधान  मंत्री  हूं  शौर  इसलिए  जिस  रूप  में  मैं  ने  समझौता  किया

 था  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  उसकी  पृष्ठभूमि  बदल  गई  है  प्रौर
 यह  मेरे  हाथ  में  नहीं  है

 कि
 मैं  बेरूबाड़ी  उठा  गर  प्राय  को  दे  दूं  ।  प्रधान  मंत्री  जी  यह  कहू  सकते

 थे
 ।  इससे  प्रधान  मंत्री

 जी  की  प्रतिष्ठा  कुछ  बढ़  भारतीय  लोकतंत्र  मुख  उज्जवल  हो  जाता  कौर  बेरूबाड़ी

 को
 देने  के  सवाल  पर  जो  संकट  हो  रहा  है  उससे  भी  हम।री  रक्षा  हो

 जाती  ।  मगर  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  कहा  कि  झ्र गर  मुझे  अघिकार  नहीं  है  तो  मैं  संविधान  बदल  दूंगा  ।  संविधान  क्या

 यह  एक  खिलावड़  at  गया  है  ।  यह  संविधान  में  नवां  संशोधन  किया  जा  रहा  है

 शौर  संशोधन  किया  जा  रहा  है  भूमि  को  देने  के  लिए  कौर  ऐसी  भूमि  जिस  पर  पाकिस्तान

 ने  १६४७  के  बाद  कभी  दावा  नहीं  किया  ।  जैसा  welt  अन्य  सदस्यों  ने  कट्टी  कि  रंडविलफ  द धज ऐवाडे



 २६  १८८२  भ्रमित  राज्य  विधेयक at  संविधान  ३०८४

 विधेयक

 में  बेरूबाड़ी  हमारे  हिस्से  में  प्राता  है  क्योंकि  वह  ons  थाने  के  हिसाब  से  चलता  है  ।  ऐवार्ड में

 यह  भी  लिखा  है  कि  ore  नक्शों  में  कौर  as  में  जो  व्याख्या  दी  गई  है  उसमें  कोई  मतभेद  हो

 तो  व्याख्या  को  माना  जायगा  नक्शों  को  नहीं  माना  जायगा  |

 बागे  ट्रिब्यूनल  के  सामने  भी  बेरुबाड़ी  का  सवाल  पाकिस्तान  ने  खड़ा  किया  ।  कानून

 की  दृष्टि  से  भी  हमारा  पक्ष  प्रबल  है  ।  मगर  प्रधान  मंत्री जी  समझौता  चाहते  थे  इसलिए  बेरुबाड़ी

 दे  दिया  ।  उन्होंने  पश्चिमी  बंगाल  की  भी  उपेक्षा  की  ।  यह  ठीक  है  कि  हमारे  संविधान  में  प्रान्तीय

 विधान  मंडल  से  पुछना  जरूरी  उस  की  राय  के  अनुसार  चलना ी  नहीं  है  मगर में  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  समय  AT  गया  है  जब  यह  संसद्  इस  बात  की  परम्परा  डाले  कि  केवल  राज्यों  के

 विधान  मंडल  से  पूछा  न  जाय  बल्कि  उन  की  अनुमति  से  फैसला  किया  जाय  ।  तो  केन्द्र  में

 जिस  eT  का  बहुमत  है  पश्चिमी  बंगाल  में
 भी

 उसी  पार्टी  का  बहुमत  है  मगर  एक  दिन  ऐसा  भी

 झरा  सकता  है  कि  केद्र में  किसी  पार्टी का  बहुमत हो  कौर  किसी  राज्य  में  किसी  दूसरी  पार्टी  का

 बहुमत हो  ।  नगर  उस  स्थिति  में  श्राप  संविधान  की  इसी  धारा  को  लागू  करेगी  हम  केवल  विधान

 मंडल  की  राय  लेंगे  उसके  भ्र नू सार  चलेंगे  नहीं
 तो  संवैधानिक  संकट  पैदा  हो  जायगा  ।  केन्द्र  में

 दौर  राज्य  में  संघष  होगा  ।  देवा  की  एकता  की  रक्षा  नहीं  होगी  ।  संविधान  की  भावना  के  अनुसार

 हमें  चलना  चाहिए  हमारा  देश  एक  संघात्मक  शासन  के  भ्रन्तगंत  फेडरल  कांस्टीट्यूशनल

 राज्यों  के  ्  प्राधिकार  हैं  कौर  उन  प्रधिकार  का  विभाजन  किया  गया  है  वैसे  में  स्वयं  फेडरल

 स्ट्रक्चर के  पक्ष  में  नहीं  हूं  लेकिन  जब  तक  हम  इस  संविधान  को  बदलते  नहीं  तब  तक
 हमें  राज्यों

 के

 विधान  मंडल  की  राय  की  कीमत  करनी  राज  तो  पश्चिम बंगाल  में  कांग्रेस  का  मंत्रिमंडल

 है  ।
 वह  मान  लेते  उनका  बहुमत  उन्हें  स्वीकार  करना  पड़ता  है  मगर  कल्पना  कीजिये

 किसी

 दूसरी  पार्टी  की  सरकार  होती  तो  कया  नतीजा  होता  ?  फिर  सारे  देश  की  प्रतिष्ठा  का  कौर  प्रधान

 मंत्री
 के
 सम्मान

 का  क्या  बनता  ?  अ्रावइ्यकता इस  बात  की  है  कि  सरकार  बेरुबाड़ी  के  प्रदान

 पर  देश में  जो  संकट  उत्पन्न  हो  गया है  उससे  दिक्षा  ग्रहण  करे  ।  कांग्रेस दल  का  बहुमत

 बेरुबाड़ी  तो  यद्यपि  मेँ  आशा  करता हूं
 कि  संविधान  में  संशोधन  करने  के  बाद

 भी  ate  बेरुबाड़ी  को  पाकिस्तानਂ  कोਂ  देने  का  अधिकार  प्राप्त  कर  लेने के  बाद  भी  इस  बात

 का  प्रयत्न  fear  जायगा  कि  पाकिस्तान  को  समझाया  जाय  कि  भारत  कौर  पाकिस्तान  की

 मित्रता  के  हित  में  यह  नहीं  है  कि  बेरूबाड़ी  पाकिस्तान  को  दे  दिया  जाय  ।  क्या  मित्रता  का  तरीका

 पाकिस्तान के  सामने  झुकना  क्या  दोनों  देशों  की  सद्भावना  का  आधार  ६०००  लोगों

 को  घरबार से  उजाड़ना  हो  सकता  हम  पाकिस्तान को  इस  तरह से  मुद्दा कर  के  क्या

 शान्ति  स्थापित  कर  सकते  हैं  ?  १३  साल के  देश  के  विभाजन  के  बाद  का  इतिहास  साक्षी है  कि

 पाकिस्तान  को  दी  गई  हर  एक  अनुचित  सुविधा  पाकिस्तान  की  भूख  को  बढ़ाने  का  कारण  होती

 है  ।  हम  ने  देश  का  विभाजन माना  जिन  परिस्थितियों  में  किया  वह  aa  परिस्थितियां  नहीं  हैं  ।

 हम  ने  पाकिस्तान  फले  फूले  इस  के  लिए  क्या  नहीं  किया
 ?

 मगर  इसका  प्रत्युत्तर  हमें  पाकिस्तान

 की  are  से  कया  मिला
 ?

 पाकिस्तान  से  हमारे  सम्बन्धों  में  सुधार  होना  चाहिए  मगर  सुधार  के

 लिए  भारतीय  हितों  का  बलिदान  किया  जाय  इस  नीति  से  मैं  सहमत  नहीं हूं  ।  पाकिस्तान को  अनुचित

 सुविधाएं  देकर  हम  उस  की
 मित्रता  प्राप्त  कर  लेंगे  इस  मुगालते  में

 भी
 हम

 को
 नहीं  रहना  चाहिए

 ।

 नहरी  पानी  समझौता किया  ।  पाकिस्तान उसके  लिए  हमें  धन्यवाद नहीं  देता  ।  वह  काश्मीर

 पर  हरमन  दावे  को  पुष्ट  कर  रहा  है  ।

 नहरी  पानी  समझौते  के  सम्बन्ध  में  भी  संसद्  को  विश्वास  में  नहीं  लिया  गया  ।  अभी  सीधी

 रेल  चलाने
 की

 बात  हो  रही  है  उसके  सम्बन्ध  में  भी  tag
 को

 विश्वास  में  नहीं  लिया
 गया  ।  सरकार



 ३०८६  असिस्टेंट  सुपरिनटेन्डेन्टों की  परीक्षा त्न ों  १९  १९६६०

 के  बारे  में  ध  घंटे  की  चर्चा

 वाजपेयी ]

 संधियां  करने  का  प्रतिकार  रखती है  लेकिन  अगर  सरकार  we  तो  ऐसी  परम्परा  डाल  सकती

 है  कि  साग  संसद  अगर  नहीं  तो  सीसे  में  विभिन्न  दलों  के  जो  नेता  उनकी  एक  समिति

 का  निर्माण  करके  उन  को  इस  सम्बन्ध  में  विश्वास  में  लिया  जा  सकता  है  ।  हम  हरएक  बात  में

 ब्रिटिश  हाउस  आफ  काम  की  नक्ल  संविधान  की  भाषा  के  भ्रमर  के  अनुसार  यह

 हमारे  देश  के  लिए  ठीक  नहीं  होगा  ।  हम  लोकतंत्र का  प्रारम्भ  कर  रहे  हैं  ।  हमें  नई  परम्परायें

 चाहिए  ।

 मुझ  ag  देख  कर  निराशा  हुई  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपन  भाषण  में  एक  शब्द  भी  नहीं

 कहा  कि  बेरुबाड़ी  को  देते  समय  सारे  तथ्य  मेरे  सामने  नहीं  मुझे  पूरी  बात  नहीं  बताई  गई

 मैँ  समझता  at  कि  यह  सीमा  का  विवाद  मेंने  प्रभाव  नहीं  किया  यह  भूमि  का  देना

 सेशन  ग्राफ़  टेरीटेरी  है  कौर  इसलिए  मैंने  दे  मेरी  ग़लती  हो  गई  ।  प्रधान  मंत्री  जी

 ऐसा  कह  सकते  इस से  उन  की  प्रतिष्ठा ale  बढ़ेगी  |  एक  ग़लती हुई  है  ।  wa  उस  ग़लती

 के  अनुसार  ब्रजबासी  जात  तो  हमें  यह  अनुभूति  होनी  चाहिए  कि  भविष्य  में  हम  इस

 प्रकार  की  ग़लतीਂ  नहीं  होने  देंगे  |

 कभी  कभी  मुझे  लगता  है  कि  विदेश  मंत्रालय  शायद  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  छोटी  छोटी  बातों

 के  बारे में  क  ak  समय  पर  परामर्श  नहीं  देता  ।  पथरिया  जंगल  का  सवाल  खड़ा  हुआ  था  ।

 प्रधान  मंत्री  जी  से  पूछा  गया  कि  पथरिया  जंगल  का  एक  fee  पाकिस्तान  को  दिया  जा

 रहा  वहां  कितने  लोग  रहते  तो  उन्होंने  कहा  कि  वहां  कोई  रहता  नहीं  है
 ।  जब  उन  से  कहा

 गया  कि  वहां कुछ  लोग  रहते  तो  उन्होंने  कहा  कि  रहते  तो  लेकिन  मुसलमान  हैं
 ।

 मेँ  यह  प्रधान  मंत्री  के  उत्तर  में  से  बता  रहा  हूं
 ।

 जब
 उन

 को  कहा  गया
 कि

 मुसलमान  वहां

 हिन्दू भी  रहते  तो  उन्होंने कहा  कि  रहते  मैं  पता  लगाऊंगा  ।  समझता  हूं  कि  छोटी

 छोटी  बतों  तक  जाने  के  शायद  उन  को  समय  नहीं
 लेकिन

 उन
 के

 जो
 सलाहकार

 जो  विदेश  मंत्रालय  उन्हें  छोटी  छोटी  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  उन्हें  पूरी  जानकारी  देनी

 क्योंकि  कभी  कभी  छोटी  छोटी  बातें  foe  से  झ्रोझनल  हो  जाती  इसलिए  बड़े  कौर  ग़लत  फ़ैसले

 हो  जाते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  माननीय  सदस्य  कौर  समय  लेना  चाहेंगे
 ?

 श्री  वाजपेयी  जी  मैं  कुछ  तो  कौर  कहना  चाहुंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  तो  फिर  वह  कल  अपना  भाषण  जारी
 रख  सकते  हैं  ।

 —

 असिस्टेंट
 सूप  रिनटेंडें

 की  परीक्षा यें

 श्री  करके  देव  :  यह  चर्चा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  तत्वावधान  में
 Ue

 में  हुई  असिस्टेंट  सुपरिनटैंडैंट  परेड  की  परीक्षा  से  सम्बन्धित  है
 |

 मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्र
 की  यह  धारणा  सही  नहीं  है  कि  यह  परीक्षा  प्रतियोगी है  कौर  श्रहवताप्राप्त  उम्मीदवारों

 की  जो

 सुची  प्रकाशित  की  जाती  है  वह  प्रत्येक  वर्ष  व्यतीत  हो  जाती  है
 ।

 इसका  प्रमाण  यह  है
 कि  Feuy

 मिल  अंग्रेजी  में

 नया  घंटे की  चर्चा
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 ara  घंटे  की  चर्चा

 की  परीक्षा  में  agar  प्राप्त  उम्मीदवारों को  १९५८ में  नौकरी  में  लिया  गया  है  ।  यदि  वह  प्रतियोगी

 परीक्षा  होती  तो  २०  स्थान  खाली  होने  पर  REQ  उम्मीदवारों  को  अह ता प्राप्त  घोषित  करना

 निरपेक्ष है  ।  जैसे  जैसे  स्थान  रिक्त  होते  गये  समस्त  ग्रह ता प्राप्त  उम्मीदवारों  को  रख  लिया  गया  |

 2EYYG  और  ae  की  परिवारों  में  भी  ऐसा  ही  किया  गया  था  |

 परन्तु  RENE  की  परीक्षा  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  उस  वर्ष  समस्त  श्रहंताप्राप्त  उम्मीदवारों

 की  सूची  नहीं  प्रकाशित  की  गई  केवल
 ७८

 उम्मीदवारों  के  नाम  घोषित  किये  गयें  ।  इससे

 कर्मचारियों में  wads  उत्पन्न  होना  स्वाभाविक है  ।  मुझे  विश्वस्त  सूत्रों  से  ज्ञात  gar  है  कि  संघ

 लोक  सेवा  आयोग ने  मंत्रालय  को  लिखा  है  कि  वह
 ७८  उम्मीदवारों  की  सुची  पूर्ण  नहीं  है  ।

 इसलिए  ZENE  की  परीक्षा  में  जितने  उम्मीदवारों  ने  भ्रहैताप्राप्त  की  है  उन  सब  की  सूची  प्रकाशित

 की  जानी  चाहिए  |

 ऐसा  न  करने  का  परिणाम  यह  हुमा  है  कि  जिन  लोगों  ने  उस  परीक्षा  में  भ्र हता प्राप्त की

 थी  भ्र  ऊंचे  पदों  पर  तौर  से  काम  कर  रहे  थे  उन्हें  अपने  स्थायी  पदों  पर  प्रत्यावर्तित  कर

 दिया गया  है  ।  दूसरे  उन्हें  फिर  से  भ्रामक  परीक्षा  में  बेठना  पड़ेगा  ।  बरा  बार  परीक्षा  के  लिए

 तैयारी  करने  से  उनकी  कार्यक्षमता  पर  पड़ना  स्वाभाविक  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त उनसे  बालकों

 की  तरह  प्रति  वर्ष  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  कहना  भी  बड़ी  भद्दी  बात  है  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  समस्त  Hea  उम्मीदवारों  की  सुची  प्रकाशित  की  जाये  प्रौर

 उन्हें  स्थान  रिक्त  होने  पर  खपा  लिया  जायें  ।  मेरा  तात्पयं  यह  नहीं  है  कि  उन्हें  तुरन्त  खपा  लिया

 जाय  प्रौढ़  न  वैसा  करने  के  लिए  सरकार  बाध्य  ही  है  ।  परन्तु  रिक्तता यें  होने  पर  वेसा  श्रव्य  किया

 जाना  चाहिए  ।  उनको  लेने  से  कोई  प्रशासकीय  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  होगी  वरन्  कर्मचारियों  में

 विश्वास  की  भावना  उत्पन्न  होगी  ।

 ली  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  मैंने  ५-६-६०  को  संघ  लोक  सेवा  ग्रा योग  के  प्रतिवेदन

 पर  चर्चा  के  दौरान  भाषण  करते  हुए  इस  विषय  का  निर्देश  किया  था  शर  यह  कहा  था  कि  इस

 मामले  में  सरकार  ने  शभ्रन्याय  किया  है  ale  प्रायः  ने  भी  सरकार  की  बात  मान  ली  है  ।  परन्तु
 अब  माननीय  सदस्य ने  बताया  कि  आयोग  ने  मंत्रालय  को  पूरी  सूची  प्रकाशित  करने के  लिए

 लिखा है  ।  यदि  ऐसा है  तो  फिर  सारी  स्थिति  बदल  जाती  है  कौर  सरकार को  पहली  तीन

 परिचालनों  की  तरह इस  परीक्षा  में  भी  जितने  उम्मीदवारों ने  श्रहेताप्राप्त  की  है  उन  सब  को

 तरक्की देनी  चाहिए  ।  प्रत  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछली  परिवारों  की  तरह  इस  बार

 समस्त  श्रहहताप्राप्त  उम्मीदवारों  की  सूची  क्यों  नहीं  प्रकाशित  की  गई
 ?  जब  ग्रायोग को उसमें को  उसमें

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  तो  सरकार  वैसा  क्यों  नहीं  कर  रही  है
 ?

 शनी  तंगदिली  :  जब  १९५५  बौर  eu  की  परिवारों  में  प्रहेताप्राप्त  समस्त

 उम्मीदवारों  को  ले  लिया  गया  है  तो  REuE  की  परीक्षा  में  भी  वैसा  क्यों  नहीं  किया ?

 सरकार  इन  श्रनियमितताशओ्ों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  क़दम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 क्या  आयोग  समस्त  श्रहेताप्राप्त  उम्मीदवारों  की  सूची  प्रकाशित  करने  के  लिए  तैयार  है  are
 यदि  तो  सरकार  को  प्रतीक्षक  सूची  रखने  में  क्या  आपत्ति हू

 ?  कया  ग्रहंताप्राप्त  उम्मीदवारों

 से  बारबार  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  कहना  gears  नहीं  होगा  तथा  उन्हें  नई  परिवारों  में  बैठने  से

 —_— ee छूट  क्यों
 नहीं  दी  जानी  चाहिए ?

 ०५ में



 ३०८८  असिस्टेंट  सुर्पारिनटन्डेन्टों  की  परीक्षाओं  2&  REKo

 के  बारे  में  राधे  घंटे  की  चर्चा

 श्री  मुरारका  :  में  एक  बात  का  स्पष्टीकरण चाहता  हुं  ।  वह  यह  है  कि  क्य

 यह  सच  नहीं  है  कि  जो  उम्मीदवार  एक  बार  परीक्षा  में  पास  हो  गये  थे  परन्तु  जिन्हें  खपाया  नहीं  जा

 सका  था  उन्हे  प्रगति  वर्ष  परीक्षा में  बैठना  पड़ा  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  बाद  की  परिवारों

 में  फेल  रहने  पर  भी  उन्हें  पहली  परीक्षा  के  आधार  पर  तरक्की  दे  दी  गई
 ?

 यदि  ऐसा  है  तो  बाद

 की  परीक्षायें  लेने  का  क्या  प्रथ  रह  जाता  ह
 ?

 इस  स्पष्टीकरण  के  करना  मैं  यह  प्रश्न  पूछना

 हू ंकि  १६५९  की  परीक्षा  के  समस्त  प्रहतात्राप्त  उम्मीदवारों  की  सूची  क्यों  नहीं  प्रकाशित

 की  गई  ?  सरकार  को  इसमें  क्या  प्राप्ति  है  कि  भविष्य  में  होने  पर  उन्हें  खपा

 लिया  जाये
 ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  जितने  उम्मीदवारों  ने  PEXE  की  परीक्षा  में

 झहताप्राप्त  की  थी  क्या  उनकी  पूरी  सूची  गृह  मंत्रालय  को  दी  गई  थी  शारिवा  उसका  कुछ  भाग
 श्रायोग ने भ्रपने ने  अपने  पर  रोक  रखा  है  कौर  यदि  आयोग  ने  कुछ  भाग  रोक  रखा  है  तो  वसा  उसने

 स्वेच्छा से  किया  है  अथवा  गृह-मंत्रालय  की  इच्छानुसार
 ?

 दूसरे  गृह-मंत्रालय को  प्रतीक्षक  सूची

 खने  में  क्या  आपत्ति  ह  ताकि  उन्हें  रिक्तता यें  होने  पर  खपाया  जा  सके
 ?

 श्री  प  पिल्ले
 :  क्या  सरकार  ने  PeuE  में  अ्रसिस्टेंट  सुपरिनटेंडेंटों की

 नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  अपनी  नीति  में  कोई  परिवर्तन  किया  है  ate  यदि  तो  उसके  सम्बन्ध

 में  कब  आर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 गीत-कायम  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  मुझ  से  हरनेक  प्रदान  पूछे  गये  हैं प्र ौर

 म॑  समयानुसार  समस्त  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 पहली  चीज  तो  यह  है  कि  यह  एक  विभागीय  परीक्षा  है  उसमें  शअहताप्राप्त करने का करने  का

 कोई  प्रदान नहीं  है  ।  हमें  यह  बात  भली  प्रकार  समझ  लेनी  चाहिए  |  यह  परीक्षा  झ्र सि स्टेंट  सुपरिन

 टेंडेंटों
 के  रेगुलर  टेम्परेरी  एस्टैब्लिशमेंट  के  लिए  एक  सूची  बनाने  के  लिए  ली  गई  थी  जिसका

 प्रतिशत  भी  रिक्तता ओं  के  अनुसार  निश्चित  कर  दिया  गया  है  ।  पहले  ये  भ्र सि स्टेंट

 ase  तीसरी  श्रेणी  में  सम्मिलित  किये  जाते  थे  ।

 महोदय  पीठासीन

 अब
 दूसरी  और  तीसरी  श्रेणियां  एक  में  मिला  दी  गई  हैं  ।  परन्तु  जहां  तक  इस  प्रदान  का  सम्बन्ध  है

 उससे  कोई  eat  नहीं  पड़ता  है  ।

 जब  कभी  हमें  रेगूलर  टेम्परेरी  एस्टैब्लिशमेंट  की  सूची  में  नाम  लेने  होते  थे  तो  प्रवरण  के

 सम्बन्ध  में  हम  दो  तरीके  पर् नोट  थे  ।  पहले  तो  हम  कुछ  नाम  वरिष्ठता  की  सूची  में  से  ले  लेते  हैं
 ।

 हमारा  एक  प्रवीण  बो  है  जो  वरिष्ठता  का  विचार  करता है  ।  जितने  व्यक्ति  लिये  जाने  होते

 हैं  उन  में  से  श्राघे  वरिष्ठता  के  आधार  पर  ही  लिए  जाते  हैं  तथा  उनकी  एक  सुची  बना  ली  जाती

 शेष  के  लिए  विभागीय  परीक्षा  होती  है  ate  ae  परीक्षा  हमारे  कहने  से  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  लेता  है  ।  पहले  इस  विभागीय  परीक्षा  में  केवल  लिखित  परीक्षा  ही  होती  थी  ।  फिर

 उसमें  व्यक्तित्व  की  परीक्षा  भी  सम्मिलित  कर  दी  गई  और  बाद  में  प्रत्येक  उम्मीदवार  के  fears

 पर  उसके  कार्य  का  निर्धारण  भी  किया  जाने  लगा

 मिल  ह. ब, म्रंग्रेजी में में



 २८  AWA,  १८८२  (  )  असिस्टेंट  सुपरिनटेन्डेन्टों की  परिवारों  के  बारे  में  Joc€

 ae  घंटे  की  चर्चा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  ऐसे  मामलों  में  हम  यह  पता  लगाते  हैं  कि  कितनी  रिक्तता यें  होने  की

 संभावना  है
 ।

 यह  बात  भली  प्रकार  समझ  ली  जानी  चाहिये  क्योंकि  उसके  समझ  लेने से  बहुत  सी

 गलत  धारणायें दूर  हो  जायेंगी  ।

 श्री  हरिश्चद्र  साथर  माननीय  मंत्री  को  हमारे  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  चाहिये  ।

 श्री  दातार  :  में  उन  प्रश्नों  को  समझता  हूं  परन्तु  में  सभा  को  यह  बताने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 हूं  कि  यह  परीक्षा  साधारण  परिवारों  से  भिन्न  है  जिनमें  समस्त  अ्रहताप्राप्त  उम्मीदवारों  की  सुची

 प्रकाशित  करनी  होती  है  ।  यह  विभागीय  परीक्षा  है  ate  जितने  व्यक्ति  लेने  होते  हैं  उनकी  संख्या

 पहले  निश्चित  करली  जाती  है  कौर कुछ  भ्रधिसूचनाशओओं में  संघ  लोक  सेवा  आयोग इस  संख्या  का

 उल्लेख  भी  करता  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  हम  जो  संख्या  निश्चित  करते  हैं  वह  fecal के  बढ़

 जाने  की  संभावना  की  दृष्टि  से  कुछ  अधिक  ही  रखते  हैं  ।  इसलिये  समस्त  eared  उम्मीदवारों

 को  खपा  लेना  संभव  नहीं  है  ।  परीक्षा  में  नम्बर  देने  का  काम  आयोग  का  है  कौर  वही  उनका  प्रतिशत

 निर्धारित  करता  है  ।  उसी  के  पर  वह  हमारी  श्रावइ्यकतानुसार  सुची  बना  कर  हमारे  पास

 भेज  देता  इसलिये यदि  हमें  कुछ  व्यक्तियों की  जरूरत है  तो  हमारे  पास  पुरी  सूची  नहीं  भेजी

 जानी  चाहिये  ।

 कभी  कभी  ऐसा  होता  है  कि  हम  भ्र धि सूचना  में  अ्रनमानित  संख्या  देते  हैं  a  यह  कहते  हैं

 कि  रेगुलर  टेम्परेरी  एस्टैब्लिशमेंट  में  २०  या  ३०  स्थान  भरे  जाने  हैं  ।  आयोग जो  सुची  देता  है

 उसमें उस  संख्या  से  कुछ  अधिक  नाम  रहते  हैं  ताकि  यदि  संभव  हो  तो  कुछ  कौर  व्यक्तियों  को  खपाया

 जा  सके  ।  ये  परीक्षा यें  १६५५,  ery  PENS  LENE  १९६०  में  भी  हुई  थीं  ।  eee: में

 अ्रायोग  ने  जितने  नाम  हमें  दिये  थे  उतने  से  alee  व्यक्तियों  को  हम  खपा  सकते  थे  इसलिये  हम

 ने  तुरन्त  कुछ  भ्र ौर  व्यक्तियों को
 ले  लिया  ।  कुछ  व्यक्ति  रह  गये  थे  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  पूछा

 कि  जो  व्यक्ति  एक  बार  परीक्षा  में  बैठ  चका  है  क्या  वह  फिर  से  बेठ  सकता  है
 ?

 fat  मरार का  वह  wet  इस  प्रकार  है  ।  कोई  व्यक्ति  परीक्षा  में  बेठा  शौर  पास  हो  गया

 परन्तु  उसे  नियुक्त  नहीं  किया  गया
 ।  फिर वह  दूसरी  परीक्षा  में  बैठा  कौर  फेल  हो  गया  ।  तो  क्या

 उस  को  पहली  परीक्षा  के  आधार  पर  नियुक्त  किया  जा  सकता  है
 ?

 ~
 पथी  दातार  :  ये  परीक्षा यें पांच  बार  हो  बफी  ‘Oa  में  आयोग ने  हमें  REo  नाम  दिये

 थ  ||

 परिव्यय  सहोदर  मेरा  विचार  है  कि  इव  मामले  के  सम्बन्ध  में  समझौता  हो  सकता  है

 ये  परीक्षा यें  प्रतिवर्ष  होती  हैं  जो  लोग  प्रहेताप्राप्त  करते  हैं  उन्हें  रिक्त ताओ ओं  के  श  खपा

 लिया  जाता  है  ।  यदि  किसी  वर्ष  में  जितने  व्यक्ति  wear  प्राप्त  करते  हैं  उतने  खपाये  नहीं  जा  सकते

 शर  इस  बीच  में  area  वर्ष  के  लिये  परीक्षा  ली  जाती  है  तो  उस  वर्ष  उन्हीं  लोगों  को  अधिमान्यता

 दी  जायगी  जो  उस  वह  की  परीक्षा  में  अहृंताप्राप्त  करेंगे  और  यदि  अतिरिकत  होंगी  तो  ये

 पिछली  परीक्षा  के  ग्रहंताप्राप्त  व्यक्तियों  को  भी  खपा  लिया  जायगा  |  अब  यह  नियम  बनाया  गया

 है  कि  चरागे से  mead  करने  वाले  समस्त  व्यक्तियों  के  नाम  प्रकाशित  नहीं  किये  जायेंगे  भ्र

 परीक्षा  के  परिणाम  के  ग्रीस  उतने  ही  व्यक्ति  लिये  जायेंगे  जितनी  रिक्तता यें  होंगी  ।  इस  से  wear

 प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  का  आधिक्य  नहीं  रहेगा  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  भविष्य  में  कुछ  भी  किया

 जाये  परन्तु  जहां  तक  भूतकाल  का  सम्बन्ध  है  जिन  व्यक्तियों  के  नाम  प्रकाशित  किये  गयें  हैं  उन  सभी

 को  खपा  लिया  जाना  चाहिये  |

 नित  ais



 Bolo  अ्रसिस्टेंट सुपरिन  टन्डेन्टों  की  परिणामों  १९  १९६०

 के  बारे  में  ae  घंटे  की  चर्चा

 श्री  दातार  :  जहां तक  १९५५,  rex  १९५८  के  उम्मीदवारों का  सम्बन्ध  वे  सभी

 खपा  लिये  गये  हैं  यद्यपि  हम  वैसा  करने  के  लिये  बाध्य  नहीं  थे  ।  चूंकि  हम  ने  उन  को  खपा  लिया  है

 इसलिये  माननीय  सदस्य  हम  से  रियायत  कराना  चाहते  हैं  ।  जहां  तक  १९४९  की  परीक्षा  का

 संबंध  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हम  ने  भ्रायोग  से  यह  कहा  था  कि  हमें  ५०  नामों की  जरूरत

 है  ;  परन्तु  ने  हमें
 ७८

 नाम  भेज  दिये
 |

 फिर  भी  हम  ने  उमीदवारों  के  हित  के  विचार  से  उन

 सभी  को  रख  लिया  है
 |

 अरब  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  हम  आयोग  से  भ्र ग्रे तर  सूची  बनवायें
 कौर

 फिर  समस्त  श्रहेंताप्राप्त  उम्मीदवारों  का  विचार  किया  जाय  ।  यह  सर्वथा  गलत  है  )

 प्रिय  महोदय  :  यदि  समस्त  ७८  व्यक्तियों  को  रख  लिया  गया  है  तो  फिर  कोई  झगड़ा

 नहीं  रह  जाता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि  wa  नई  सूची  तयार

 की  जाये
 ?

 श्री  प्र०  क  देव  :  मेरा  निवेदन  है
 कि

 एक  नई  सूची  प्रकाशित  की  जानी
 जिसमें

 वे

 सब  नाम  हों  जिन्होंने  १९५९  की  परीक्षा  में  ह  प्राप्त  की  हो  कौर  उन  सभी  को  रिक्तता यें  होने  पर

 खपा  लिया  जाना  चाहियें

 tort  सहोदर  :  क्या  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  भविष्य  में  भी  ऐसी  ही  किया

 जाये
 ?

 श्री  wo  Ho  देव
 :  प्रत्य  वर्षों  में  तो  समस्त  Mea  उम्मीदवारों  की  सुची  प्रकाशित  की

 गई थी  ।

 प्रिय  महोदय :  मेरा  विचार  है  कि  gENE  की  परीक्षा  के  सम्बन्ध  में
 तो

 यह  कर दिया

 जाना  चाहिये  कि  जितने  व्यक्तियों  ने  श्रहताप्राप्त  की  हो  उन  सभी  को
 खपा

 लिया  जाये
 ।  परन्तु

 ant  से  ये  सूचियां  प्रकाशित  न  की  जायें
 ।

 उन्हें  गुप्त  रखा  जाये  कौर  उतने  ही  व्यक्ति  लिये  जायें

 जितनी  कि  रिक््ततायें  हों  ।  इस  बार  चूंकि  नाम  प्रकाशित  हो  गये  हैं  इसलिये  se  ले  लिया  जाना

 चाहिये
 |

 अन्यथा  उन्हें  बहुत  निराशा  होगी
 |

 श्री  दातार  :  मेरा  निवेदन  है  कि  हमने  केवल  ५०  व्यक्तियों  के  नाम  मांगे  थे
 ।

 आयोग  ने

 हमें
 ७८

 नाम  भेज  दिये  फिर  भी  हम  ने  उन  सभो  को  रख  लिया  यद्यपि  हम  चाहते  तो  केवल  ५०  को
 ही

 रखते  ।  wa  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  हम  आयोग  से  का  स्तर
 बदलवायें

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :  उन  का  कहना  है  कि  यह  परीक्षा  श्रहतामूलक
 थी  ।

 इसलिये
 इस

 वर्ष

 जितने  व्यक्ति  पास  हुए  हैं  उन  सब  को  ले  लिया  जाये
 ।

 वर्ष  से  उतने  ही  व्यक्ति  लिये  जायें  जितनी

 रिक्तता यें  हों  ।

 श्री  दातार  :  कठिनाई  यह  है  कि  झ्रायोग  ने  जो  ७८  नामों की  सूची
 दी

 है  वह  उन्हीं  लोगों

 को  है  जिन्होंने  agama  की  है  ।

 frome  महोदय :  माननीय  मंत्री  को  शापो  से  यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  क्या प्रौर  भी

 व्यक्ति  ऐसे  हैं  जिन्होंने  agama  की  हो  ?

 श्री  दातार :  इसमें  हमें  यह  भी  विचार  करना  होगा
 कि  कया  हमारे  पास  इतनी  रिक्तता

 यें

 हैं
 भी

 ?  आयोग  द्वारा  भेजे  गये  इन  agora  व्यक्तियों  को
 खपाने

 के
 लिए  हम

 अनेक  व्यक्तियों

 मल  अंग्रेजी  में



 २८  १८८२  असिस्टेंट  सुपरिनटेन्डेन्टों की  के  बारे  में  RolV

 ad  घंटे  की  चर्चा

 को
 प्रत्यावतित  कर  चुके  हैं

 ।
 इस  बात

 को
 भी  हमें  ध्यान  में  रखना  चाहिए

 |  हम  श्राघे  व्यक्ति

 वरिष्ठता  की  सुची  में  से  लेते  हैं  प्रौढ़  ars  परीक्षा  की  सूची  में  से  ।  हम  सभी  प्रत्यावर्तन नहीं

 कर  सकते हैं  ।

 श्री  मुरारका  :  श्राप  से  प्रत्यावहन  करने  के  लिए  कौन  कहता है  ?  art  प्रतीक्षक  सूची

 रखिये  ।

 महोदय  :  चूंकि  यह  मामला  निवेदन  वर्ग  से  सम्बन्धित  है  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री

 को  उस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करना  चाहिए  ।  वे  लोग  कई  वर्षों  से  नौकरी  कर  रहे  हैं  इसलिए

 इस  बार  वैसा  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  चह  उसमें  कुछ  भी  कठिनाइयां  हों  |  उनकी  यह  धारणा

 थी  कि  अ्रहताप्राप्त  करने  से  उन्हें  रख  लिया  उन्हें  निराश  नहीं  करना  चाहिए  भले  ही  उनकी

 धारणा  गलत  रही  हो  ।  मैं  अदा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इससे  सहमत  होंगे  |

 श्री  दातार  :  जी  क्योंकि  इसमें  wae  कठिनाइयां हैं  ।  में  इस  पर  विचार  करने  के

 लिए  तो  tare  हूं  परन्तु  कोई  वचन  नहीं  दे  सकता हूं
 क्योंकि  की  संख्या  सीमित  है  ।

 प्रतीक्षक  सुची  रखना  aera  अ्रवांछनीय है

 former  महोदय  :  यह  अन्तिम  प्रतीक्षक  सुची  होगी  ।  ant  से  प्रतीक्षक  सुची  नहीं  रखी

 जायेगी  ।

 श्री  थाना  पिल्ले  :  अ्ापोग  ने  पूरा  परिणाम  प्रकाशित  क्यों  नहीं  किया है  जबकि  उन्होंने

 परीक्षा  पास  कर  ली  थी  ?  उम्मीदवारों  को  प्राईवेट  तौर  से  यह  पता  चल  गया  है  कि  उन्हें

 प्राप्ति  के  लिए  ग्रावश्यक  अंक  मिले हैं  ।

 श्री  दातार  :  माननीय  सदस्य  को  प्राइवेट  सुचना  निर्देश  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि

 ag  सवेरा  नियम  विरुद्ध  है  ।

 श्री  मुरारका  :  मेरा  निवेदन है  कि  आ्रापने एक  बार  यह  निर्णय  दिया  था  कि  माननीय  सदस्य

 किसी  भी  सुत्र  से  सुचना  ला  सकते  हैं  ।

 fae  महोदय :  मुझे  याद  है  कि  मैंने  यह  कहा  था  कि  माननीय  सदस्यों  के  पास  जो  भी

 सुचना  हो  उसका  निर्देश  वे  सभा  में  स्वतंत्रता  से  कर  सकते  हैं
 ।

 श्री  दातार :  में  इस  सम्बन्ध  में  ws  सहयोग  चाहता हूं  ।

 'श्रिध्यक्ष महोदय : माननीय महोदय  :  माननीय  मंत्री  स्वयं  एक  वकील  हैं
 ।

 वह  जानते  हैं  कि  यदि  न्यायालय

 में  कोई  संलेख  चुराकर  भी  लाया  जाता  है
 तो

 वह  नहीं  माना  जाता  है  ।  इसलिए  उनका

 यह  कहना  निरपेक्ष है  कि
 माननीय  सदस्य  रप  सुचना  का  सभा  में  निर्देश  न  करें  |  वह  यह  कह

 सकते  हैं  कि  वह  उस  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को

 इस  प्रकार  की  गोपनीय  सुचना  सभा  में  नहीं  लानी  चाहिए  परन्तु  यदि  वह  वैसा  करते  हैं  तो  उसमें

 कोई  असंगति  नहीं है  ।
 वि  लि  ines

 faa  a  जीमें



 2 okR  असिस्टेंट  सुपरिनटेन्डेन्टों  की  परिवारों  १९  १९६०

 के  बारे  में श्राधे  घंटे  की  चर्चा

 महोदय ]

 जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  माननीय  मंत्री  को  आयोग  से  यह  पता  लगाना  चाहिए

 कि  क्या  इन  ७८  के  अतिरिक्त  भी  कोई  azarae  उम्मीदवार  हैं  ?  यदि  हैं  तो  उनकी  प्रतीक्षक

 सुची  बनाई  जानी  चाहिए  ।  जब  वह  सुची  खत्म  हो  जाये  तब  फिर  आगे  से  नये  सिद्धान्त  का  पालन

 किया  जाये  ।  मैं  aren करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 करेंगे  ।

 इसके  पहचान  लोक-सभा  २०  Pego/RE  १८८२  )

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 (Ai)
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